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यह अध्ययन कई सहयोगियों के  अमूल्य योगदान के  बिना संभव नहीं
हो पाता। हम सूचकांक के  निर्माण में उनके  निरंतर समर्थन और
मार्गदर्शन के  लिए जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कू ल, ओपी जिंदल
ग्लोबल यूनिवर्सिटी के  एसोसिएट प्रोफे सर डॉ. सिद्धार्थ भास्कर के
बहुत आभारी हैं।
 
हम परियोजना पर उनके  बहुमूल्य इनपुट और मार्गदर्शन के  लिए
जिंदल स्कू ल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ओपी जिंदल
ग्लोबल यूनिवर्सिटी के  प्रोफे सर डॉ. अरुण कु मार कौशिक के  भी
आभारी हैं। 
 
हम रिपोर्ट को डिजाइन करने और अनुवाद करने में सहायता के  लिए
डॉ. रेखा पचौरी के  आभारी हैं। हम रिपोर्ट की प्रतिलिपि संपादित
करने में उनकी सहायता के  लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मुख्य
प्रतिलिपि संपादक सुश्री भव्या जोशी को भी धन्यवाद देते हैं।
 
अंत में, हम प्रूफरीडिंग और संपादन में सहायता के  लिए सेंटर फॉर न्यू
इकोनॉमिक्स स्टडीज की अपनी शोध टीम के  आभारी हैं।

सभी त्रुटियाँ हमारी हैं अतएव हमें मान्य हैं। 

अभिस्वीकृ ति



अंतर्राष्ट्रीय तुलना की आवश्यकता बढ़ने के  साथ, आय असमानता दुनिया भर में विकास कार्यवली में शीर्ष पर पहुंच
गई है। असमानता पर अधिकांश साहित्य, परिणामों की असमानता पर कें द्रित है, जैसे कि आय की असमानता या
विभिन्न आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न धन असमानता जो आय के  वितरण को
प्रभावित करती है।

यद्यपि , आय असमानता के  बारे में विमर्श अवसर की समानता (बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्याय तक
पहुंच और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा) को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जो किसी व्यक्ति के  नियंत्रण से परे परिस्थितियों
के  कारण उत्पन्न होता है, जिसमें लिंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जातीयता, जन्म स्थान आदि शामिल हैं। इन दस्तावेजों के
साक्ष्य सहित  सूचनात्मक होने के  बावजूद इनकी अक्सर उन असमानताओं को न मापने के  लिए आलोचना की जाती
है जो सामाजिक या नैतिक दृष्टिकोण से अधिक प्रासंगिक हैं  (Lefranc. A et. al, 2007).

अवसर की समानता की अवधारणा रॉल्सियन दार्शनिक परंपरा में निहित है, जिसके  अन्तर्गत लोगों से समाज का
निर्माण इस तरह से करने कीउम्मीद की जाती है कि वे समाज में अपनी स्थिति का निर्धारण एक यादृच्छिक ड्रा द्वारा
किए जाने पर ख़ुशी की अनुभूति करेंगे।     — Rawls (1971) and Dworkin (1981). 

उन्होंने तर्क  दिया कि सामाजिक पद औपचारिक रूप से सभी के  लिए खुले होने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें
प्राप्त करने का उचित अवसरमिलना चाहिए। पिछले कु छ वर्षों में हुए विषयानुरूप साहित्य के  विकास के
परिणामस्वरूप अब अवसर की असमानता की कई व्याख्याएँ मौजूदहैं जो किसी व्यक्ति के  नियंत्रण से परे कारकों या
परिस्थितियों के  कारण उत्पन्न होती हैं।

इनमें बुनियादी संसाधनों तक पहुंच एवं उपलब्धता (Dworkin, 1981) जैसे बुनियादी स्वतंत्रता व अधिकार,
राजनीतिक और अन्य कार्यालयोंतक पहुंच (Rawls, 1971) सार्वजनिक संपत्ति , शिक्षा की गुणवत्ता या श्रम बाजार के
अवसरों तक पहुंच, लिंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जातीयता, जन्म स्थान आदि शामिल हैं।

प्रस्तुत पृष्ठभूमि में,  इस रिपोर्ट का उद्देश्य विभिन्न अवसरों (क्षमताओं) तक पहुंच को देखते हुए घरों और व्यक्तियों के
बीच असमानता को चिन्हित करने के  लिए एक सूचकांक बनाना है व इस प्रकार भारत में राज्यों और कें द्र शासित
प्रदेशों में वंचित लोगों  के  बीच असमान वितरण को मापना है।
इस रिपोर्ट में "पहुंच" की परिभाषा की अवधारणा "4A" को शामिल करने के  लिए की गई है,  
अर्थात् 1) उपलब्धता (Availability) 2. किफायत (Affordability) 3) सुगमता (Approachability) तथा 
4) उपयुक्तता (Appropriateness).

"पहुंच" के  ये चार आयाम न के वल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में असमानताओं को दूर करने के  लिए महत्वपूर्ण हैं,
बल्कि बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, न्याय और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने सहित विभिन्न अन्य
क्षेत्रों को आच्छादित करने के  लिए किए जाने वाले विस्तारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अतएव,  निम्न चित्रित एईआई (AEI)  ढांचा, सामाजिक और मानव विकास के  लिए महत्वपूर्ण तेईस व्यापक श्रेणियों
में पांच प्रमुख स्तंभों को मापता है- जिनमें से प्रत्येक जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के  लिए एक महत्वपूर्ण अवसर
से संबंधित है और असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण है। यह बहुआयामी ढांचा राज्यों में सामाजिक और आर्थिक
अवसरों के  लिए स्थानिक और गैर-स्थानिक पहुंच में असमानता का आकलन करने में एक मील के  पत्थर के  रूप में
कार्य करता है।

कार्यकारी सारांश



नीचे दी गई तालिका 1ए और 1बी में उपयुक्त  समग्र सूचकांक समान भार या एक साधारण औसत एकत्रीकरण
तकनीकका उपयोग करके  बनाया गया है जिसमें पांच उप-सूचकांकों को समान माना गया है और प्रत्येक उप-
सूचकांक के  अन्तर्गतसभी चर को भी समान वजन (= 1) दिया है। प्रत्येक राज्य/कें द्र शासित प्रदेश के  लिए अंतिम
सूचकांक मूल्य, पांचउप-सूचकांकों के  ज्यामितीय माध्य को राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों को अंतिम समग्र अंक के
आधार पर स्थान दिया जाता है। तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, सभी चरों  का सामान्यीकरण किया गया है
जिसे विवरणात्मक रूप से रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

भौगोलिक आकार और शासन में तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के  लिए, एईआई 2023 राज्यों और कें द्र शासित
प्रदेशोंको अलग- अलग क्रमप्रतिष्ठा में रखते हुए गणना करता है।  समग्र सूचकांक स्कोर रेंज (0.67-0.23) के  आधार
पर राज्योंको तीन श्रेणियों में बांटा गया हैः आकांक्षी, प्राप्तिकर्ता और अग्रणी  (तालिका1).

अग्रणी  वे राज्य हैं जो शीर्ष एक-तिहाई स्कोर रेंज (0.50 से ऊपर का स्कोर) में आते हैं और सबसे अच्छा प्रदर्शन
करनेवाले राज्य हैं। समग्र सूचकांक के  निष्कर्षों से संके त मिलता है कि 11 राज्य सबसे आगे हैं। गोवा, सिक्किम और
हिमाचलप्रदेश जैसे छोटे राज्यों को भौगोलिक और जनसांख्यिकीय रूप से लाभप्रद स्थिति में हैं।  इन राज्य सरकारों
द्वारा मानवविकास में सुधार सुनिश्चित करने और सतत विकास लक्ष्यों (एस. डी. जी.) को प्राप्त करने पर ध्यान कें द्रित
किया गया है। इसका परिणाम ये हुआ कि सेवाओं तक आम जन की पहुँच दूसरे राज्यों से बेहतर है।

राज्य के  निवासियों को मानव विकास के  महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करके , बड़े राज्यों में, तमिलनाडु , के रल, तेलंगाना,
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।



क्रम प्रतिष्ठा राज्य समग्र एईआई (AEI)

     

  अग्रणी  (>0.51)

1 गोवा 0.69

2 सिक्किम 0.63

3 आंध्र प्रदेश 0.61

4 के रल 0.59

5 तमिलनाडु  0.56

6 हिमाचल प्रदेश 0.55

7 हरियाणा 0.53

8

महाराष्ट्र 0.52

तेलंगाना 0.52

कर्नाटक 0.52

गुजरात 0.52

  प्राप्तकर्ता  (>0.41)

  9 पंजाब   0.50

 10 उत्तराखण्ड  0.49

 11 मिज़ोरम  0.47

 12 राजस्थान  0.45

13 त्रिपुरा 0.44

14
अरुणाचल प्रदेश 0.43

छत्तीसगढ़ 0.43

15 पश्चिम बंगाल 0.42

  आकांक्षी (>0.29)

16
मध्य प्रदेश 0.41

उड़ीसा 0.41

17 नागालैंड 0.39

18

असम 0.37

झारखंड 0.37

उत्तर प्रदेश 0.37

19
मेघालय 0.35

मणिपुर 0.35

20 बिहार 0.28



क्रम प्रतिष्ठा कें द्र शासित प्रदेश समग्र एईआई (AEI)

1 लक्षद्वीप 0.58

2 चंडीगढ़ 0.57

3 दिल्ली 0.53

4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 0.50

7 लद्दाख 0.48

9 पॉण्डिचेरी 0.47

5 दादरा और नागर हवेली 0.45

6 दमन और दीव 0.43

8 जम्मू और कश्मीर 0.33

इस रिपोर्ट में उप-सूचकांक क्रम प्रतिष्ठा का प्रस्तुतीकरण यह दर्शाता है कि कें द्र शासित प्रदेशों को समस्याग्रस्त क्षेत्रों की
पहचान करनी चाहिए और इन क्षेत्रों में समस्या के  समाधान के  लिए किस प्रकार हस्तक्षेप किया जाये, इस पर भी ध्यान
कें द्रित करना चाहिए।

राज्य स्तर पर आंकड़ों के  अभाव में, यह रिपोर्ट भारतवर्ष में शहरी-ग्रामीण भौगोलिकता, जाति और सामाजिक पहचान
के  स्तर पर फै ली असमानताओं की विवेचना करती है। 

अवसरों तक पहुँच के  साथ साथ बुनियादी सुविधाएँ जैसे कि सुरक्षित पेयजल, आवास, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छता, स्वास्थ्य
सेवा, शिक्षा, शालीन कार्य आदि तथा साथ ही सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) एजेंडा में 2030 के  लिए परिकल्पित
अन्य लक्ष्यों पर स्थानिक असमानता यानी कि लोगों के  रहने की जगह (ग्रामीण अथवा शहरी) का प्रभाव पड़ता है। 

भारत में विभिन्न जातियों अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)) के
बहिष्कृ त किए जाने व उनके  साथ किए गए भेदभाव के  परिणामस्वरूप गरीबी तथा अभाव में बढ़ोतरी व शिक्षा और
जागरूकता के  स्तर में गिरावट देखी गई है जिससे अवसरों तक उनकी पहुंच बाधित हुई है।

इस रिपोर्ट में उपयुक्त क्षेत्र,जाति और लिंग के  आधार पर असमानताओं पर स्पष्टीकरण के  साथ-साथ राज्यों और कें द्र
शासित प्रदेशों क्रमबद्ध करने दोहरी पद्धति स्थिति का समग्र और विखंडित दोनों ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। 
इससे भारतीय राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों में विभिन्न सेवाओं तक पहुँच में व्यक्तियों और परिवारों के  सामने आने
वाली चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलती है। सामाजिक और भौगोलिक रूप में असमान रूप में उपलब्ध
विभिन्न अवसर जैसे किफायती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचा आदि के  साथ साथ विभिन्न
परिणाम आव्यूह (मैट्रिक्स) में भी यह देखा देखा गया है। 

पहुँच की इस असमानता को दूर करने से संस्थागत और संरचनात्मक “बाधाएँ” दूर होंगी, जो विकास प्रक्रिया में
आबादी के  विभिन्न वर्गों का “बहिष्कार” करती हैं। भारत के   समावेशी विकास के  लिए रिपोर्ट के  निष्कर्ष में जाति, लिंग
और क्षेत्र के  निरपेक्ष आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता अधिक लोगों तक पहुँचाने का आह्वान किया गया है



भारत सहित विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण कमी बनी हुई है। इस कमी के  पीछे  एक प्रमुख
कारक मानव और सामाजिक पूंजी में कम निवेश है, जिसके  कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे
विभिन्न अवसरों तक असमान पहुंच होती है। यह दीर्घावधि में आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और
देश को आय और धन असमानता को बढ़ाने के  रास्ते पर ले जाता है। (Marrero and Rodríguez, 2013; Bradbury &
Triest, 2016; Ferreira et al. 2014; OECD).

यह लक्ष्य सीधे तौर पर आय असमानता को उन्नतिशील रूप से कम करने का का आह्वान करता है सतत विकास लक्ष्यों का
उद्देश्य “किसी को भी पीछे  नहीं छोड़ना” है। इसके  अन्तर्गत बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छता, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा,
शिक्षा, सभ्य काम, भोजन व अन्य  सामाजिक-आर्थिक अवसरों तक “सार्वभौमिक पहुँच” सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक
बुनियादी ढाँचे, सार्वजनिक वस्तुओं, सेवा या संस्थान तक “पहुँच” के  प्रावधानों को प्रदान करने में आपूर्ति पक्ष के  असंतुलन
का आकलन महत्वपूर्ण हो जाता है

एईआई (AEI) ढांचे के  माध्यम से यह रिपोर्ट सभी को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने में
भारतीय राज्यों और कें द्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने में योग्यता रखती है। समानता प्राप्त करने में
स्थान/भौगोलिक वितरण या अवसरों का स्थानिक संकें द्रण मायने रखता है। ऐसे साक्ष्य उपस्थित हैं जो यह प्रमाणित  करते हैं
कि 13 वर्ष से कम उम्र के  बच्चे जिनका स्थानांतरण अवसरों की बेहतर पहुँच वाले कम-गरीबी वाले क्षेत्रों में हो जाता है, उनके
कॉलेज जाने की संभावना अधिक होती है और वयस्क होने पर उनकी आय भी अधिक होती है (Chetty, R. et al. 2016),
अतएव उन्हें एक बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति होती है। विभिन्न स्थानों पर बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के
असमान वितरण के  कारण उत्पन्न होने वाली अवसरों की विभिन्न असमानताएँ अक्सर परस्पर प्रबल होती हैं, जिससे घरों
और समुदायों के  लिए एक दुष्चक्र की उत्पत्ति हो जाती है। ये परिस्थितियाँ उनके  लिए विशेष रूप से एक बेहतर जीवन स्तर
प्राप्त करने को कठिन बना देती हैं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य अवसरों में असमानताओं को उजागर करना है जिनके  द्वारा उन
स्थानिक आयाम प्राप्त समस्याओं का उद्भव होता है जिन्हें नीति निर्माता नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। 

पिछले कु छ वर्षों में वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण अर्थव्यवस्थाओं के  काम करने के  तरीके  में निरंतर बदलाव देखने को मिल
रहे हैं। हालाँकि  ये बदलाव विकास के  नए अवसर भी सुनिश्चित कर रहे हैं परंतु पहले से उपस्थित असमानताओं को भी गहरा
कर रहे हैं। । स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के  लिए डिजिटल तकनीकों और स्वचालित उपकरणों के  त्वरित
उपयोग ने पहले से ही असमान समाज में अवसरों की पहुंच को और अधिक असमान बना दिया है, जिससे आमजन को वे
सेवाएं प्राप्त करने में बाधा आ रही है जिनके  वे अधिकारी हैं। कु छ वर्ष पहले आयी महामारी ने ना के वल भूतकाल वरन्
वर्तमान में भीरचनात्मक विनाश के  स्रोत के  रूप में काम किया है (Schumpeter, 1942) और सुदृढ़ रूप से स्थापित शासन,
सार्वजनिक सेवा वितरण और आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव डाल है जिसके  कारण “पहुँच” की परिभाषा में
भी बदलाव आया है। 

इसके  लिए असमानताओं के  नए सिरे से मापन की आवश्यकता है, जिसमें इस गतिशीलता को शामिल किया गया है। इस
प्रकार, अवसरों के  भौतिक पहलू या स्थानिक वितरण के  साथ-साथ, यह रिपोर्ट “पहुँच” की अन्य बारीकियों पर प्रकाश
डालने की कोशिश करती है जिन्हें अगले खंड में परिभाषित किया गया है।

पृष्ठभूमि



सूचकांक 
2.1 परिचय 

'क्या की समानता' और अवसर की समानता के  अनुरूप न्याय के  विचारों के  बारे में अनुभवजन्य साहित्य में कई प्रमुख
अर्थशास्त्रियों और दार्शनिकों का योगदान शामिल है, जिसका प्रारंभ John Rawls (1958, 1971), Amartya Sen
(1980), Ronald Dworkin (1981ए,1981बी) से हुई है। , Richard Arneson (1989), G.A. Cohen (1989),  
John Roemer (1993, 1998), Fleurbaey (2008), Walter Bossert (1995, 1997), Vito Peragine (2004),
Dirk Van de Gaer (1993) और Nussbaum (2011) के  साथ-साथ कई अन्य शामिल हैं। परिशिष्ट 1 इस विषय पर
विशाल साहित्य का सारांश प्रदान करता है।

असमानता पर अधिकांश चर्चा आर्थिक असमानता, विशेष रूप से, आय या धन असमानता के  आसपास कें द्रित रही
है, अतएवपरिणाम की असमानता पर ध्यान कें द्रित किया गया है(Fields and Fei, 1978; Atkinson, 1970;
Deaton, 2013,2021; Milanovic. 2016; Niño-Zarazña, etal. 2017; Goldin and Muggah, 2020;
Chateauneuf and Moyes, 2005). आय संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता के  कारण असमानता, विशेषकर आय
असमानता को मापने के  लिए विश्व स्तर पर कई सूचकांक और अनुपात अपनाए गए हैं (Lorenz, Gini coefficient,
decile ratios, Atkinson’s index, Theil’s index).

हालाँकि, असमानता आय से परे है और समाज के  अधिकांश  हिस्से के  अवसरों और क्षमताओं को प्रभावित करती है
(Roemer, 1998, 2013; Bourguignon, Ferreira, and Walton, 2007; Elbers et al., 2008; Cohen,
1989; Arneson, 1989). धन, आय और उपभोग को आम तौर पर आर्थिक परिणाम और संके तक माना जाता है,
जैसे कि स्वास्थ्य स्थिति (मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा) और साक्षरता दर सामाजिक परिणामों को परिभाषित करती हैं। ये
परिणाम "अंत" हैं जो विभिन्न "साधनों" या प्रक्रियाओं का परिणाम हैं जो बुनियादी अवसरों, जैसे कि पानी, शिक्षा,
बिजली, स्वच्छता आदि तक पहुंच से संबंधित हैं। असमानता के  संदर्भ में लक्ष्य लोगों द्वारा प्राप्त परिणाम ना होकर
आमजन के  पास पहले से उपस्थित अवसरों को समान बनाना होना चाहिए। (Drèze and Sen, 2013). सेन
"क्षमताओं" को स्वतंत्रता या वास्तविक अवसरों के  रूप में परिभाषित करते हैं जो किसी व्यक्ति के  पास उस जीवन के
संबंध में होते हैं जिसे वह जी सकता है। विशेष रूप से आर्थिक साधनों या व्यक्तिपरक कल्याण पर ध्यान कें द्रित करने
के  बजाय, क्षमता दृष्टिकोण लोगों की उस तरह का जीवन जीने की क्षमताओं पर ध्यान कें द्रित करता है जिसे उनके  पास
महत्व देने का कारण है (Sen, 1979; 1985; 1987; 1992; 1993; 1999; Nussbaum, 2011).

यह रिपोर्ट देश भर में अभावों के  असमान वितरण का आकलन करने के  लिए “अवसरों” और “क्षमताओं” की
अवधारणा पर आधारित है। चूँकि “अवसरों” और “क्षमताओं” की अवधारणा बहुत व्यापक है और इस पर बहुत
व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है, इसलिए यह रिपोर्ट “पहुँच” के  नज़रिए से अवसरों (क्षमताओं) को देखने तक
ही सीमित रहेगी। समानता और अवसरों तक पहुँच के  बीच की कड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि (i) अवसरों तक
पहुँच लोगों की आकांक्षाओं के  सामाजिक और व्यक्तिगत निर्धारक के  रूप में कार्य करती है, जो उनके  स्वयं और उनके
बच्चों के  लिए मानव पूँजी में उनके  निवेश को प्रभावित करती है, जो फिर वास्तविक गतिशीलता और मानव पूँजी
विकास को प्रभावित करेगी (Genicot and Ray, 2016; Cojocaru 2019); और क्योंकि  (ii) अवसरों तक असमान
पहुँच न के वल कम अंतर-पीढ़ीगत गतिशीलता से जुड़ी है, बल्कि अंतर-पीढ़ीगत गतिशीलता और नीतिगत निर्णयों को
प्रभावित करने वाली मजबूत पुनर्वितरण प्राथमिकताओं से भी जुड़ी है Cojocaru 2019; IMF, 20209; OECD,
2017).



आम तौर पर, एक-आयामी, आय-आधारित माप उन कारकों या परिस्थितियों के  कारण उत्पन्न होने वाले अवसर की
समानता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जो किसी व्यक्ति के  नियंत्रण से परे हैं और जिसके  लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया
जा सकता है।  इन कारकों में बुनियादी संसाधनों की पहुंच और उपलब्धता (Dworkin, 1981), ), प्राथमिक वस्तुएं, जैसे
कि बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकार, राजनीतिक और अन्य कार्यालयों तक पहुंच  (Rawls, 1971), सार्वजनिक वस्तुएं,
शिक्षा की गुणवत्ता या श्रम बाजार के  अवसरों तक पहुंच, लिंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जातीयता, जन्म स्थान आदि
शामिल हैं। इसमें आमतौर पर गैर-आय आयाम शामिल होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच
साथ ही मानव विकास जो मुख्य रूप से अंतर-पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता के  माध्यम से मापा जाता है.

यह सूचकांक Barros et al. (2009, 2011) के  मानव अवसर सूचकांक (HOI) से प्रेरित है  जो विभिन्न राज्यों/कें द्र
शासित प्रदेशों में घरों की “बुनियादी अवसरों” तक पहुँच की सीमा को मापता है। मानव अवसर सूचकांक इस बात का
एक संश्लिष्ट माप है कि समाज किसी आवश्यक वस्तु या सेवा तक सार्वभौमिक पहुँच से कितना दूर है, और व्यक्तियों
(परिस्थिति समूहों) में पहुँच कितने समान रूप से वितरित की जाती है। यह “अवसर” को “किसी वस्तु या सेवा तक
पहुँच” के  रूप में परिभाषित करता है, जिसे समाज सार्वभौमिक मानता है।    

भारत में असमानता पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है जिनमें मुख्यरूप से - Banerjee and Piketty (2001);
Deaton and Dreze (2002); Sen and Himanshu (2005), Pal and Ghosh (2007) सम्मिलित हैं। इन सभी
रचनाओं में भारत में असमानता के  अस्तित्व की उपस्थिति के  मज़बूत  साक्ष्य उपलब्ध हैं , लेकिन वे ज्यादातर उपभोग या
आय में असमानता के  मापन पर कें द्रित हैं। ये साक्ष्य बढ़ती असमानता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों को भी
भी प्रस्तुत करते हैं और भारत में गरीबी और असमानता के  आकलन में अति योगदान देते हैं। एईआई (AEI) रिपोर्ट भारत
में 'सापेक्ष' गरीबी और असमानता की निरंतरता को इंगित करने वाले कार्य रूपी साक्ष्यों पर आधारित है। यह रिपोर्ट
नागरिकों को विभिन्न अवसरों तक पहुंच प्रदान करने के  संदर्भ में नागरिकों के  हित को अधिकतम और आय असमानता
और गरीबी को कम करने की दिशा में प्रत्येक भारतीय राज्य के  प्रदर्शन का गहन मूल्यांकन करने का प्रयास करती है 

2.1 अध्ययन के  रेखांकित उद्देश्य       
 
वैश्विक आय असमानता के  रुझानों का हाल में हुआ विश्लेषण, असमानता को कै से समझा और मापा जाता है, इसकी
स्पष्टताके  महत्व को रेखांकित करता है। 
किसकी असमानता (साधन बनाम साध्य, अवसर बनाम परिणाम), किस स्तर पर किसके  बीच असमानता (देशों, क्षेत्रों,
जातियों, लिंग, आदि के  बीच) असमानता की परिभाषा द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः रिपोर्ट के  उद्देश्य निम्नलिखित
है:

a) मौजूदा बहुआयामी सूचकांक का अद्यतन करना ताकि सार्वजनिक अवसंरचना, संसाधनों और सार्वजनिक सेवा
वितरण संके तकों तक व्यक्ति/परिवार की पहुँच सहित प्रमुख अवसरों तक पहुँच में “किसकी असमानता” या असमान
पहुँच को मापा जा सके  और स्तंभ आधारित प्रदर्शन और समग्र प्रदर्शन के  आधार पर सभी राज्यों और कें द्र शासित
प्रदेशों को प्राप्तांक दिये जा सकें  व उन्हें क्रम प्रतिष्ठित किया जा सके । 

b) “किसकी असमानता” या “क्षैतिज असमानता” को देखने के  लिए - लिंग, जाति और क्षेत्र के  अनुसार वर्गीकृ त
व्यक्तियों या परिवार समूहों के  बीच असमानता।

c)  यह रिपोर्ट पहुँच असमानता में प्रवृत्तियों और परिवर्तनों को समझने के  लिए पिछले एईआई (AEI) की तुलना नए
एईआई(AEI) से भी करती है।



2.3 प्रमुख विशेषताएँ

1. एईआई (AEI) सूचकांक सामाजिक और मानव विकास के  लिए महत्वपूर्ण पाँच प्रमुख स्तंभों को मापता है, जिनमें से
प्रत्येक जीवन की समग्र गुणवत्ता के  लिए एक महत्वपूर्ण अवसर से संबंधित है और असमानता को कम करने में अत्यावश्यक
पाया गया है। ये पाँच स्तंभ हैं: बुनियादी सुविधाएँ, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा और न्याय। सूचकांक
इन स्तंभों द्वारा दर्शाए गए अवसरों को मापता है। इस प्रकार, रिपोर्ट "अभिगम (अ)समानता सूचकांक " का निर्माण करने के
लिए एक बहुआयामी ढांचा प्रदान करती है जो क्रम प्रतिष्ठा के  माध्यम से राज्यों में सामाजिक और आर्थिक अवसरों तक
असमानता और स्थानिक पहुँच का आकलन करने में एक मील के  पत्थर के  रूप में काम करेगी। पाँच स्तंभों में तेईस  व्यापक
श्रेणियाँ शामिल हैं। इन तेईस व्यापक श्रेणियों में कु ल साथ संके तक हैं जिन्हें सूचकांक के  निर्माण में शामिल किया गया है।
संके तकों का विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है।

2. इस रिपोर्ट में ‘पहुँच’ की परिभाषा Penchansky and Thomas (1981) and others (Levesque et al. 2013;
Haddad & Mohindra, 2002; Peters et al. 2008; Di McIntyre et al.) द्वारा स्वास्थ्य सेवा नीति साहित्य में
विकसित सिद्धांत से ली गई है। हालाँकि “पहुँच” का सामान्य अर्थ किसी स्थान पर पहुँचने अथवा प्रवेश करने का एक तरीका
है सामान्यतः जैसे पहुँचने, उपयोग करने अथवा भेंट करने के  अधिकार या अवसर के  रूप में परिकल्पित है।11। 
यहाँ इसे व्यापक रूप से “4A” को शामिल करने के  लिए परिकल्पित किया गया है जैसा कि नीचे चित्र 2.2 में दिया गया है।
“पहुँच” के  ये चार आयाम न के वल स्वास्थ्य सेवा सेवाओं तक पहुँचने में असमानताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि
बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, न्याय और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने सहित विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक पहुँच
विकसित करने के  लिए विस्तारित किए जा सकते हैं।

a. उपलब्धता: यह भौतिक पहुँच या, दूसरे शब्दों में, उपस्थिति, जनसांख्यिकीय आवरण , तथा जनसंख्या (परिवार और
व्यक्ति) के  लिए उपलब्ध सेवा या संस्थानों या अवसरों की मात्रा को मापता है।

b पहुंच: यह भौगोलिक पहुँच या, दूसरे शब्दों में, परिवारों/व्यक्तियों की सेवाओं तक पहुँचने की क्षमता को मापता है।

c. सामर्थ्य: यह वित्तीय पहुँच या, दूसरे शब्दों में, सेवाओं और प्रदाताओं की कीमतों और परिवार या व्यक्तियों की आय तथा
सेवाओं तक पहुँचने के  लिए भुगतान करने की उनकी क्षमता के  बीच संबंध को मापता है।

d. उपयुक्तता: यह सामग्री, प्रभावशीलता, समयबद्धता और गुणवत्ता के  संदर्भ में आवश्यकता और सेवा प्रावधान के  बीच
संतुलन का आकलन करके  सेवाओं की पर्याप्तता को मापता है।

3.    4As का आकलन करने के  लिए, हम मुख्य रूप से राज्यों और कें द्रशासित प्रदेशों में व्यक्तियों के  घरेलू स्तर के  डेटा या
उन्हें दी गई पहुँच को देखते हैं, जो परिशिष्ट 2 में दिए गए विभिन्न राष्ट्रीय स्रोतों से एकत्र किए गए हैं। कु छ संके तकों के  लिए
डेटा 2016 तक पुराने हैं। हालाँकि, अधिकांश संके तकों के  लिए हमने उपलब्ध नवीनतम संभावित डेटा को दर्शाने का प्रयास
किया है। हमने यथासंभव सभी संके तकों में "पहुँच" के  चार आयामों को मैप करने और कवर करने का प्रयास किया है।

4.     रिपोर्ट राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों के  लिए समग्र सूचकांक से निष्कर्ष प्रस्तुत करती है, और राज्यों और कें द्र शासित
प्रदेशों के  लिए स्तंभ-वार  रैंकिंग भी प्रदान करती है।

5.     रिपोर्ट निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करती है:

a)  बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और न्याय के  संदर्भ में अवसरों तक पहुँचने में शहरी-
ग्रामीण असमानताएँ।

b)  अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न अवसरों तक पहुँचने में विभिन्न सामाजिक पहचान समूहों में असमानताएँ।



2.4 तर्काधार

प्रत्येक स्तंभ का चयन इस आधार पर किया गया है कि प्रत्येक में असमानताएँ - स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सेवाओं,
सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और न्याय तक पहुँच - अवसर की असमानता के  प्रतीक हैं और जनहित के  लिए आवश्यक
कई 'साधनों' से वंचित होने से जुड़ी हैं। इन सेवाओं तक असमान पहुँच मानव क्षमताओं, मानव पूंजी की गुणवत्ता को
बाधित करती है, आजीवन आय को प्रभावित करती है और अंतर-पीढ़ीगत गतिशीलता को बाधित करती है।

लोगों को बुनियादी ढाँचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता होनी
चाहिए। हालाँकि, सभी नागरिक विभिन्न परिस्थितियों के  कारण इन अवसरों का समान रूप से लाभ नहीं उठा सकते हैं।
उदाहरण के  लिए, भारत में कई बच्चे रोज़ाना पैदल कई किलोमीटर की यात्रा करने में असमर्थ होने के  कारण स्कू ल नहीं
जा पाते हैं; कई लड़कियाँ स्कू ल में स्वच्छ पानी और स्वच्छ शौचालयों तक पहुँच न होने के  कारण पढ़ाई छोड़ देती हैं।

प्रत्येक संके तक व्यक्ति के  नियंत्रण से बाहर ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियों या सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय
विशेषताओं को दर्शाने की कोशिश करता है, जो इस तालिका में परिभाषित 'पहुँच' के  चार आयामों से संबंधित हैं:

1.

बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक अवसंरचना जैसे कि पीने का पानी, स्वच्छता, बिजली,
अच्छे  आवास, भोजन और पोषण तक सार्वभौमिक पहुँच एक अच्छी जीवन गुणवत्ता,
स्वस्थ जीवन, बेहतर रोजगार के  अवसर और, परिणामस्वरूप, उच्च आर्थिक विकास
सुनिश्चित करने के  लिए अनिवार्य है।

• पाइप से पानी और स्वच्छता तक पहुँच बाल मृत्यु दर को काफी हद तक कम करने में
महत्वपूर्ण है  (Zwane et.al., 2007). स्रोत से पानी लाने में लगने वाली दूरी और समय पाँच
वर्ष से कम उम्र के  बच्चों के  स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित करता है  (Pickering and
Davis, 2012; Zayatri et. al., 2013) और बीमारी के  जोखिम को बढ़ाता है  (Xia and
Hunter, 2010). लगभग 54 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ व साथ ही कु छ किशोरियाँ हर दिन
पानी लाने में अनुमानित 35 मिनट बिताती हैं, जो एक वर्ष में 27 दिनों की मजदूरी के
नुकसान के  बराबर है। अच्छी गुणवत्ता वाले किफायती आवास तक पहुँच कई सामाजिक
नीति उद्देश्यों को प्राप्त करने के  लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें गरीबी में कमी, अवसर की
समानता और सामाजिक समावेश शामिल हैं। 

• मोबाइल और इंटरनेट तक पहुँच भी समावेशी विकास के  साधन के  रूप में मौलिक हो गई
है और सूचना तक पहुँच तथा आजीविका के  अवसरों में विविधता लाने के  लिए एक बुनियाद
के  रूप में कार्य करती है।

• खाना पकाने के  लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच में पारंपरिक चूल्हों से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों
को कम करने की परिवर्तनकारी क्षमता है, साथ ही महिलाओं द्वारा अवैतनिक घरेलू काम में
बिताए जाने वाले समय को भी कम किया जा सकता है।

• भारत में खाद्य सुरक्षा सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)
प्रमुखता से खाद्यान्न का वितरण करती है। 
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स्वास्थ्य और मानव पूंजी का परस्पर गहरा संबंध है और बेहतर स्वास्थ्य भविष्य के  परिणामों
के  लिए निर्णायक कारक है। स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुँच अवसरों की समानता
प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य तक पहुँच की निगरानी के
लिए स्वास्थ्य सेवा आवरण और वित्तीय सुरक्षा (सतत विकास लक्ष्य-3) को मापना
आवश्यक है।

एक अध्ययन के  अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रदाताओं का घनत्व
बढ़ाने से मातृ और नवजात शिशु देखभाल में सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा तक
निकटता और पहुँच स्वास्थ्य परिणामों के  महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

•  स्वास्थ्य सेवा के  बुनियादी ढाँचे के  स्थान पर जीआईएस-आधारित डेटा की कमी के
कारण, अध्ययन का उद्देश्य अन्य उपलब्ध संके तकों का उपयोग करना है, जैसे कि बेड,
डॉक्टर, नर्स/एएनएम आदि की उपलब्धता। जबकि शहरी आबादी के  पास निजी स्वास्थ्य
सेवा नेटवर्क  तक पहुँच है, ग्रामीण आबादी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर बहुत अधिक
निर्भर करती है, इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

• इसके  अतिरिक्त, COVID-19 एक समान अवसर वाला वायरस नहीं रहा है। यह गरीब
और सबसे कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं को असमान रूप से प्रभावित करता है, जहां
स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है।  स्वास्थ्य प्रणालियां महामारी से निपटने के  लिए पूरी तरह
तैयार नहीं  हैं, और लोग ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं जो उन्हें संक्रमण के  प्रति अधिक
संवेदनशील बनाती हैं। इस प्रकार, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को देखते हुए, सार्वजनिक
स्वास्थ्य प्रणाली अपरिहार्य हो जाती है।

•  प्रस्तुत अध्ययन स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को भी देखता है जिसकी महत्ता इसलिए भी
है क्योंकि  सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का एक बुनियादी साधन है।
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शिक्षा मानव और सामाजिक प्रगति, एक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज के  विकास और
राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के  लिए मौलिक है। भारत का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों में
से लक्ष्य 4 को प्राप्त करना है, जो 2030 तक "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा
सुनिश्चित करना और सभी के  लिए आजीवन सीखने के  अवसरों को बढ़ावा देना" है। शिक्षा
और कौशल-संबंधी हस्तक्षेपों का व्यापक उद्देश्य आबादी के  बीच अवसरों की असमानता
को कम करना है ताकि मध्यम और दीर्घावधि में परिणामों की असमानता को समाप्त किया
जा सके ।

प्रस्तुत रिपोर्ट विशेष रूप से, माध्यमिक शिक्षा को ध्यान में रखती है क्योंकि भारत ने पिछले
कु छ वर्षों में आरटीई अधिनियम के  कार्यान्वयन के  साथ प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक
पहुँच सुनिश्चित करने में काफी सफलता प्राप्त की है और इसलिए, अब बुनियादी
आवश्यकता के  रूप में सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान कें द्रित किया जाना चाहिए।

•  यद्यपि स्कू ल की दूरी एक महत्वपूर्ण कारक है और यह भौगोलिक पहुँच को शामिल
करती है, यह रिपोर्ट नामांकन के  संके तकों से परे जाने के  लिए शिक्षा की पहुँच के  एक
विस्तारित दृष्टिकोण को अपनाती है। इसमें स्कू ल छोड़ देने की दर (ड्रॉपआउट दर) और
वास्तविक उपस्थिति शामिल है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से स्कू ली शिक्षा तक पहुँच में
बाधा के  रूप में कार्य करने वाले विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों को दर्शाते हैं।
“उपस्थिति बढ़ाना अपने आप में एक लक्ष्य नहीं हो सकता। इसके  बजाय, इसे सीखने के
परिणामों और कार्यबल की रोजगार क्षमता और पात्रता में सुधार करने का एक साधन
होना चाहिए।

•  माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की उपयुक्तता विभिन्न कारकों जैसे कि छात्र-शिक्षक अनुपात
और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शिक्षण आदि पर निर्भर करती है। 

•  प्रस्तुत अध्ययन में यह देखा गया है कि राज्य माध्यमिक शिक्षा के  लिए प्रति बच्चा (13-
15 वर्ष की आयु की आबादी) कितना खर्च करता है। यह गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा
तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के  लिए इनपुट या साधन को दर्शाता है।

•  प्रस्तुत अध्ययन डिजिटल शिक्षा के  लिए स्कू ल-स्तरीय बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता को
जानने के  लिए स्कू लों में कं प्यूटर और इंटरनेट की पहुँच पर भी प्रकाश डालता है।
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आर्थिक और वित्तीय संसाधनों तक समान पहुँच और उन पर नियंत्रण, न्यायसंगत और
सतत आर्थिक वृद्धि और विकास की प्राप्ति के  लिए महत्वपूर्ण है। इसका कई प्रमुख
विकास लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें गरीबी में कमी और घरेलू और वृहद
स्तर पर कल्याण में वृद्धि शामिल है।

 Dreze and Sen (1995) के  अनुसार, "सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्याय की एक
अनिवार्य आवश्यकता है"। सामाजिक सुरक्षा साधनों का एक समूह है जो अभाव को दूर
करके  और जीवन स्तर में सुधार करके  और अधिकारों तक पहुँच बनाकर मानव विकास को
प्रभावित करता है।

•  वित्तीय समावेशन और बेहतर वित्तीय अवसंरचना तक पहुँच बेहतर आर्थिक स्थिरता की
पहली सीढ़ी रूप में कार्य करती है।

•  अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) तीन सभ्य कार्य आयामों का वर्णन करता है: 'रोज़गार
अवसर', 'सामाजिक सुरक्षा लाभ' और 'सामाजिक संवाद'। रिपोर्ट में शालीन कार्य तक
पहुँच के  लिए पहले दो आयामों को शामिल किया गया है।

श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) के वल उपलब्ध श्रम आपूर्ति के  बारे में जानकारी प्रदान
करता है। इस रिपोर्ट में कार्य तक पहुँच को श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) के  माध्यम
से शामिल किया गया है। यह श्रमिकों/नियोजित जनसंख्या के  बारे में वास्तविक जानकारी
प्रदान करता है।  महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण
अकु शल युवाओं को सामाजिक संरक्षण और आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करने का एक
महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, और इसलिए इसे ग्रामीण क्षेत्रों में शालीन कार्य तक पहुंच को मापने
के  लिए माना जाता है।
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एक निष्पक्ष कानूनी सहायता प्रणाली के  साथ एक सुरक्षित वातावरण में रहने के
अवसरों तक पहुँच न के वल व्यक्तिगत स्तर पर मानव विकास के  लिए, बल्कि पूरे देश
के  आर्थिक और सामाजिक विकास के  लिए भी आवश्यक है। भारत में विविधता
और एक जटिल पदानुक्रमित सामाजिक संरचना न्याय के  अधिकार को समानता
प्राप्त करने के  लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण कारक बनाती है। 

प्रभावी ढंग से कार्य करने वाली न्याय प्रणाली में चार प्रमुख स्तंभ शामिल हैं - पुलिस,
न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता। इन सभी क्षेत्रों में राज्य की क्षमताओं को
मजबूत करने के  लिए लोगों को सर्वोत्तम संभव न्याय प्रदान करने के  लिए तत्काल
ध्यान देने की आवश्यकता है। 

•  प्रगतिशील उपायों के  बावजूद, भारत में 'न्याय तक पहुँच' महंगी और गरीब
नागरिकों की पहुँच से बाहर रही है, जो मामलों के  निपटान में देरी से और भी बदतर
हो गई है। 

•  हाल के  वर्षों में, सरकार ने न्याय और न्याय वितरण तक पहुँच में सुधार के  लिए
कई उपाय किए हैं, जैसे कि राज्य के  नागरिक पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली
सेवाएँ, जिन्हें हाल ही में महामारी के  मद्देनजर बड़ा ज़ोर  मिला है।

•  न्यायपालिका सबसे कम विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, विशेष रूप से
महिलाओं के  प्रतिनिधित्व और इसके  अन्तर्गत को देखते हुए, राज्यों में इसके  अंतर
को सामने लाना महत्वपूर्ण है।



राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध आंकड़ों के  आधार पर सभी स्तंभों में शामिल संके तक कई बार जोड़-घटाव
की प्रक्रिया से गुज़रे हैं। 

संके तकों का चयन भी रिपोर्ट में अभिज्ञात 'एक्सेस' यानी उपलब्धता के  4A पर आधारित है और यथासंभव सभी
संके तकों में इसका हिसाब लगाया गया है। संके तकों का चयन उनके  महत्व और मौजूदा डेटा स्रोतों जैसे राष्ट्रीय परिवार
स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) रिपोर्ट, भारत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)
रिपोर्ट, भारत न्याय रिपोर्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), ग्रामीण विकास मंत्रालय
(एमओआरडी) आदि से विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता के  आधार पर किया गया है।

पांच स्तंभों में कु ल 60 संके तक शामिल हैं। इन 60 संके तकों में, सभी राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों के  लिए डेटा
उपलब्ध है। बेहतर प्रतिनिधित्व के  लिए, हमने राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों को अलग-अलग रैंक दिया है।

प्रस्तुत सूचकांक अंकों के  क्रमिक एकत्रीकरण के  माध्यम से बनाया गया है। व्यक्तिगत संके तकों के  स्कोर को पाँच उप-
सूचकांक बनाने के  लिए एकत्रित किया जाता है: बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, शिक्षा तक
पहुँच, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा तक पहुँच और कानूनी मदद तक पहुँच।

अंतिम समग्र सूचकांक स्कोर पर पहुँचने के  लिए उप-सूचकांकों को एकत्रित किया जाता है। राज्यों और कें द्र शासित
प्रदेशों को अंतिम समग्र स्कोर के  आधार पर रैंक किया जाता है। तुलना सुनिश्चित करने के  लिए, सभी चर सामान्यीकृ त
किए जाते हैं (अधिक विवरण के  लिए परिशिष्ट 2 देखें)।

समग्र सूचकांक का निर्माण और एकत्रीकरण की विधि:

सूचकांक को समान भार या एक साधारण औसत एकत्रीकरण तकनीक का उपयोग करके  बनाया जाता है, जहाँ पाँच
उप-सूचकांकों को समान भार दिया जाता है और प्रत्येक उप-सूचकांक के  भीतर सभी चरों को भी समान भार (=1)
दिया जाता है। एकत्रीकरण की इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब यह निर्धारित करने के  लिए सीमित या
कोई जानकारी नहीं होती है कि सूचकांक में कु छ चर दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं या जब सभी चर समान
रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

एईआई (AEI) के  अन्तर्गत मान गणना करने के  दो चरण हैं:

 

2.5 डेटा संग्रहण और कार्यप्रणाली 



पहले चरण में संके तक मूल्य की गणना करना शामिल है:

विभिन्न इकाइयों में व्यक्त संके तकों को 0 और 1 के  बीच सूचकांकों में बदलने के  लिए न्यूनतम और अधिकतम मूल्य
(लक्ष्य) निर्धारित किए जाते हैं। ये लक्ष्य क्रमशः "प्राकृ तिक शून्य" और "आकांक्षी लक्ष्य" के  रूप में कार्य करते हैं, जिनसे
घटक संके तक मानकीकृ त होते हैं।

न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों को परिभाषित करने के  बाद, चर को निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके  सामान्यीकृ त
किया जाता है।

सूचक मूल्य (V) को सूचकांक स्कोर (I) में बदलने का मूल सूत्र है:

I = V-न्यूनतम मूल्य/अधिकतम मूल्य-न्यूनतम मूल्य, जहाँ न्यूनतम मूल्य न्यूनतम स्वीकार्य मूल्य (निम्न सीमा) है और
अधिकतम मूल्य अधिकतम स्वीकार्य मूल्य (उच्च सीमा) है।

कु छ मामलों में, संके तक और मानदंड विपरीत दिशाओं में इंगित करते हैं। इन मामलों में, निम्नलिखित वैकल्पिक सूत्र का
उपयोग किया जाता है। उदाहरण के  लिए, प्रति 1000 जनसंख्या पर न्यायाधीश की उपलब्धता के  मामले में यदि देखें,
उच्च न्यायालय पर जनसंख्या का भार जितना कम होगा, राज्य की रैंकिंग उतनी ही बेहतर होगी। ऐसे मामलों में, नीचे
प्रस्तुत सूत्र का उपयोग किया जाता है।

I = अधिकतम मान-V/अधिकतम मान-न्यूनतम मान

एक बार फिर से यदि आवश्यक हो तो वास्तविक संके तक मानों को निचली या ऊपरी सीमाओं से बदल दिया जाता है।

समीकरण 1 को सबसे पहले स्तंभों के  प्रत्येक संके तक पर लागू किया जाता है, और फिर परिणामी सूचकांकों के
अंकगणितीय माध्य को लिया जाता है। उदाहरण के  लिए, बुनियादी सुविधाओं के  लिए उप-सूचकांक मान पर पहुँचने के
लिए, हमने पहले समीकरण 1 का उपयोग करके  सभी 10 संके तकों (संके तकों पर जानकारी के  लिए परिशिष्ट 1 देखें) को
सामान्यीकृ त किया है और फिर बुनियादी सुविधाओं के  उप-सूचकांक पर पहुँचने के  लिए अंकगणितीय माध्य का उपयोग
किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी मदद सहित अन्य सभी चार स्तंभों के  लिए समान पद्धति का
उपयोग किया गया है। 

दूसरे चरण में समग्र सूचकांक विकसित करना शामिल है। यह पाँच उप-सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य लेकर तैयार किया
जाता है।

AEI = (1बुनियादी सुविधाएँ * 1स्वास्थ्य * 1शिक्षा * 1सामाजिक सुरक्षा * 1कानूनी उपाय)

ज्यामितीय माध्य का उपयोग उप-सूचकांकों के  बीच प्रतिस्थापनीयता के  स्तर को कम करता है और उनके  बीच आंतरिक
अंतर को सुचारू करता है और इस सूचकांक के  लिए सबसे उपयुक्त है। योगात्मक एकत्रीकरण विधियाँ चरों में पूर्ण
प्रतिपूरकता का अर्थ रखती हैं। उदाहरण के  लिए, यदि दो उप-सूचकांकों के  लिए स्कोर क्रमशः 5 और 10 है, तो
अंकगणितीय माध्य 7.5 का समग्र स्कोर देगा जबकि ज्यामितीय माध्य 7.07 का स्कोर देगा।

ज्यामितीय माध्य का उपयोग करने का लाभ यह है कि यह के वल आंशिक प्रतिपूरकता का अर्थ रखता है, अर्थात, एक
उप-सूचकांक में खराब प्रदर्शन की दूसरे में अच्छे  प्रदर्शन से पूरी तरह से भरपाई नहीं की जा सकती (इस मामले में खराब
प्रदर्शन करने वाले उप-सूचकांक के  लिए 5 और अच्छे  प्रदर्शन करने वाले उप-सूचकांक के  लिए 10)।

 



दूसरा लाभ ये है कि यह आयामों के  बीच असमान प्रदर्शन को संतुलित करता है। तीसरा, यह कमज़ोर आयामों में सुधार
को प्रोत्साहित करता है, यानी, किसी विशेष उप-सूचकांक में प्रदर्शन जितना कम होता है, उस विशेष आयाम को बेहतर
बनाना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। उप-सूचकांक के  भीतर एकत्रीकरण के  मामले में, चर बहुत अधिक समरूप होते हैं
और इसलिए, आंशिक प्रतिस्थापन के  लिए अनुमोदन किया जा सकता हैं। उप-सूचकांक के  भीतर एकत्रीकरण के  लिए
अंकगणितीय माध्य का उपयोग करने से खराब प्रदर्शन करने वाले पैरामीटर को अच्छे  प्रदर्शन करने वाले पैरामीटर द्वारा
अधिक क्षतिपूर्ति करने का जोखिम नहीं होता है। एकत्रीकरण के  कई अन्य तरीके  हैं, जैसे हार्मोनिक माध्य, अवरोध के
लिए दंड, क्रम प्रतिष्ठा का योग, आदि जो अन्य संदर्भों के  लिए अधिक उपयुक्त हैं और कभी-कभी अत्यधिक जटिल हो
सकते हैं। मानव विकास सूचकांक और सतत समाज सूचकांक कु छ लोकप्रिय उदाहरण हैं जो एकत्रीकरण के  लिए
ज्यामितीय माध्य का उपयोग करते हैं।



क्रम प्रतिष्ठा राज्य समग्र एईआई (AEI)

     

  अग्रणी  (>0.51)

1 गोवा 0.69

2 सिक्किम 0.63

3 आंध्र प्रदेश 0.61

4 के रल 0.59

5 तमिलनाडु  0.56

6 हिमाचल प्रदेश 0.55

7 हरियाणा 0.53

8

महाराष्ट्र 0.52

तेलंगाना 0.52

कर्नाटक 0.52

गुजरात 0.52

  प्राप्तिकर्ता  (>0.41)

 9 पंजाब   0.50

सूचकांक से प्राप्त निष्कर्ष
3.1 समग्र सूचकांक - "क्या" की समानता मापना

भारत के  राज्यों के  AEI स्कोर बिहार के  लिए न्यूनतम मूल्य 0.28 से लेकर गोवा के  लिए 0.69 के  बीच हैं।
स्कोर का औसत मूल्य 0.47 है, जबकि माध्यिका 0.46 है। 25 प्रतिशत राज्य 0.53 के  स्कोर से ऊपर हैं और
25 प्रतिशत राज्य 0.40 के  स्कोर मूल्य से नीचे हैं। स्कोर का मानक विचलन 0.096 है। राज्य सूचकांक स्कोर
पर अच्छी तरह से वितरित हैं।

तालिका 1



10 उत्तराखण्ड  0.49

 11 मिज़ोरम  0.47

 12 राजस्थान  0.45

13 त्रिपुरा 0.44

14
अरुणाचल प्रदेश 0.43

छत्तीसगढ़ 0.43

15 पश्चिम बंगाल 0.42

  आकांक्षी  (>0.29)

 16
मध्य प्रदेश 0.41

उड़ीसा 0.41

17 नागालैंड 0.39

18

असम 0.37

झारखंड 0.37

उत्तर प्रदेश 0.37

19
मेघालय 0.35

मणिपुर 0.35

20 बिहार 0.28

भारत के  राज्यों को उनके  सूचकांक स्कोर के  आधार पर तीन श्रेणियों में रखा गया है। राज्यों की पहली श्रेणी अग्रणी है
जिनमें वे राज्य हैं जिनका AEI स्कोर 0.52-0.69 (तालिका 1) के  बीच है। ये राज्य असमानता के  मामले में अच्छा
प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने निवासियों को बेहतर समानता का अवसर प्रदान कर रहे हैं। गोवा 0.69 स्कोर के  साथ
सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। उप-सूचकांकों में भी, गोवा बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य के  मामले में
सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। अग्रणी श्रेणी में कु छ बड़े राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु , गुजरात और
तेलंगाना हैं। बाकी राज्य आकार में तुलनात्मक रूप से छोटे हैं।

जैसा कि चित्र 1में दर्शाया गया है, इनमें से छह राज्य दक्षिण में, दो पश्चिम में, दो उत्तर में और एक उत्तर-पूर्व में हैं। सभी
दक्षिणी राज्य इस समूह में शामिल हैं और पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात, जो अग्रणी हैं, दक्षिण के  सबसे करीब हैं।
आश्चर्यजनक रूप से, मध्य या पूर्वी भारत का कोई भी राज्य अग्रणी सूची में जगह नहीं बना पाया है। इसका कारण
जानना व समझना दिलचस्प होगा। सरकारी अक्षमता, संस्थागत विफलताएं, भ्रष्टाचार और निजी क्षेत्र के  निवेश की
कमी जैसे कारक इसमें एक भूमिका निभा सकते हैं।



चित्र 1: अग्रणी राज्य 

0.41-0.51 की रेंज में AEI स्कोर वाले राज्य लक्ष्य-प्राप्तिकर्ता राज्य हैं। ये वे राज्य हैं जिनके  निवासियों को
अच्छे  अवसर मिलते हैं लेकिन वे सुधार कर सकते हैं। चित्र 2 के  अनुसार, एक राज्य राजस्थान भारत के
पश्चिम में स्थित है जबकि पंजाब और उत्तराखंड उत्तर में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ कें द्र में स्थित है जबकि पश्चिम
बंगाल पूर्व में स्थित है। बाकी कु छ पूर्वोत्तर राज्यों से बना है। दो राज्य राजस्थान और पश्चिम बंगाल भारत के
सबसे अमीर राज्यों में से हैं (सकल राज्य घरेलू उत्पाद(GSDP) के  हिसाब से शीर्ष 10 में)। यह ध्यान रखना
दिलचस्प है कि उच्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद के  साथ भी, ये राज्य अग्रणी श्रेणी के  राज्यों की तरह अवसर
की समानता प्रदान नहीं करते हैं। 

0.29-0.40 की रेंज में AEI स्कोर वाले राज्य आकांक्षी हैं। ये वे राज्य हैं जो अपने निवासियों को अवसर की
समानता प्रदान करने में पीछे  रह जाते हैं और उन्हें अपने निवासियों के  लिए बेहतर अवसरों का मतलब बेहतर
स्कोर प्राप्त करने के  लिए आवश्यक कदम उठाने होते हैं। चित्र 3 के  अनुसार, पूर्वी राज्यों में से तीन, अर्थात्
बिहार, झारखंड और ओडिशा आकांक्षी हैं। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर भारत के  पूर्वी
राज्य अवसर की समानता के  मामले में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। 

उत्तर में स्थित भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश आकांक्षी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश जो कें द्र में स्थित है, भी आकांक्षी है। पूर्वोत्तर भारत का दूसरा
सबसे बड़ा राज्य असम आकांक्षी है। इसका मतलब यह है कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा
आकांक्षी राज्यों में रहता है। पश्चिमी या दक्षिणी भारत का कोई भी राज्य इस श्रेणी में नहीं आता है। इसका
मतलब यह होगा कि भारत के  नीति निर्माताओं को जीवन स्तर को सुधारने और बेहतर अवसर पैदा करने के
लिए पूर्वी और मध्य राज्यों पर विशेष ध्यान देना होगा।



चित्र  2: आकांक्षी राज्य चित्र  3:  आकांक्षी राज्य 

नीचे चित्र 4 में, राज्यों के  AEI स्कोर को प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के  संबंध में आलेखित किया गया
है। ऊपर दाईं ओर दो सबसे अलग राज्य सिक्किम और गोवा हैं, जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय और AEI
स्कोर वाले राज्य हैं। नीचे बाईं ओर बिहार है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय और AEI सबसे कम है। अधिकांश अन्य
राज्य बीच में हैं। जैसा कि ग्राफ से स्पष्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाले
राज्य का AEI स्कोर उच्च होगा। आंध्र प्रदेश, जो प्रति व्यक्ति आय के  मामले में 14वां सबसे बड़ा राज्य है, का AEI
स्कोर 0.61 है, जो के वल सिक्किम और गोवा से पीछे  है। इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश, जो प्रति व्यक्ति आय के
मामले में 11वां सबसे बड़ा राज्य है, AEI स्कोर के  मामले में 17वें स्थान पर है।

इससे पता चलता है कि अधिक आय हमेशा अवसर की अधिक समानता नहीं लाती है और यदि राज्य अपने
संस्थागत तंत्र में सुधार करते हैं और यदि उनके  पास कम भ्रष्टाचार और अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति है तो वे
अपने निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन दे  सकते हैं।

चित्र 4



क्रम प्रतिष्ठा कें द्र शासित प्रदेश समग्र एईआई (AEI)

1 लक्षद्वीप 0.58

2 चंडीगढ़ 0.57

3 दिल्ली 0.53

4 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 0.50

5 लद्दाख 0.48

6 पॉण्डिचेरी 0.47

7 दादरा और नागर हवेली 0.45

8 दमन और दीव 0.43

9 जम्मू और कश्मीर 0.33

तालिका 2 भारत के  कें द्र शासित प्रदेशों को उनके  AEI स्कोर के  अनुसार रैंक करती है। सबसे अच्छा प्रदर्शन
करने वाला लक्षद्वीप है जिसका स्कोर 0.58 है, और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जम्मू और कश्मीर है
जिसका स्कोर 0.33 है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि लक्षद्वीप दिल्ली और चंडीगढ़ से बेहतर प्रदर्शन
करता है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत के  शीर्ष पांच राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों में से एक है। हाल ही में
जम्मू और कश्मीर से अलग किया गया लद्दाख क्षेत्र 0.47 के  स्कोर के  साथ अपने मूल कें द्र शासित प्रदेश से
बेहतर प्रदर्शन करता है। 

तालिका 2

तालिका 3 उप-सूचकांक और मानक विचलन का सारांश देती है। जैसा कि उच्चतम और निम्नतम स्कोर के  बीच
अंतर से देखा जा सकता है, भारत में राज्यों के  स्कोर के  बीच एक बड़ी असमानता मौजूद है। उदाहरण के  लिए,
सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा में, उच्चतम स्कोर 0.70 है, जबकि सबसे कम स्कोर बिहार राज्य के  लिए के वल
0.18 है, जिसके  तीन स्तंभों में सबसे कम अंक हैं। बुनियादी सुविधाओं के  स्तंभ में डेटा में भिन्नता सबसे अधिक
है जबकि न्याय स्तंभ में यह सबसे कम है।

   बुनियादी
सुविधाएँ शिक्षा सामाजिक

आर्थिक सुरक्षा स्वास्थ्य न्याय 

उच्चतम स्कोर  0.97 (गोवा )  0.72(सिक्किम) 0.70(आंध्र प्रदेश ) 0.70(गोवा) 0.67(नागालैंड )

निम्नतम स्कोर 0.31(झारखंड ) 0.22(मेघालय )  0.18(बिहार) 0.30(बिहार)  0.36(बिहार)

मानक विचलन  0.16  0.12  0.12  0.097  0.087

तालिका 3



उप-सूचकांक क्रम प्रतिष्ठा:

यह खंड AEI सूचकांक के  उप-सूचकांक या स्तंभों तथा इन उप-सूचकांकों में राज्यों के  प्रदर्शन पर चर्चा करता है। यह
प्रत्येक स्तंभ में राज्यों के  प्रदर्शन को बारीकी से प्रदर्शित करेगा  तथा असमानता के  निर्धारकों को बेहतर ढंग से समझने
में सहायता करेगा।

A. बुनियादी सुविधाएँ

चित्र 5 बुनियादी सुविधाओं के  स्तंभ पर राज्यों की क्रम प्रतिष्ठा दर्शाता है। गोवा 0.97 अंक के  साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन
करता है, जबकि पंजाब 0.85 अंक के  साथ दूसरे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य झारखंड है, जिसे  
0.31 मिले हैं । दो पूर्वी राज्य, बिहार और ओडिशा, क्रमशः 0.38 और 0.39 अंक के  साथ अगले सबसे खराब प्रदर्शन
करने वाले राज्य हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि शीर्ष पाँच राज्यों में एकमात्र अन्य दक्षिणी राज्य के रल है। उप-
सूचकांक के  लिए औसत अंक 0.56 है।

चित्र 6 बुनियादी सुविधाओं के  स्तंभ में कें द्र शासित प्रदेशों की क्रम प्रतिष्ठा दर्शाता है। चंडीगढ़ 0.82 अंक के  साथ सबसे
अच्छा प्रदर्शन करता है जबकि दिल्ली 0.80 अंक के  साथ दूसरे स्थान पर है। ये दोनों क्षेत्र भारत के  उत्तर में स्थित हैं।
सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है, जो भारत के  उत्तर में ही है, जिसे 0.37 अंक
मिले  है। कें द्र शासित प्रदेशों का औसत अंक 0.56 है जो राज्यों के  स्कोर के  बराबर है।

चित्र 5

चित्र  6



आवास: प्रत्येक राज्य में पक्के  घरों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत दर्शाता है कि लोगों के  पास किस सीमा तक
गुणवत्तापूर्ण आवास है। पक्के  घर मौसम की चरम घटनाओं के  प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं और कई मामलों में
अपने निवासियों के  लिए अधिक आरामदायक होते हैं। इस मामले में गोवा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है,
जिसके  90% निवासियों के  पास पक्के  घर हैं। मणिपुर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसके  के वल
22.6% निवासियों के  पास पक्के  घर हैं। औसत 56.7 है। प्रस्तुत अंकों का मानक विचलन 21.3 है। चित्र 7 आवास
सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने वाले राज्यों के  प्रतिशत का पाई चार्ट देता है। सात प्रतिशत राज्यों में 25% से कम
पक्के  घर हैं जबकि 43% राज्यों में 75-100% कवरेज है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आधे से अधिक राज्यों में
75% से कम निवासी पक्के  घरों में रहते हैं। इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं
को देश की बड़ी आबादी को आवरणित करने की आवश्यकता है ताकि पूरी आबादी को पक्के  घर उपलब्ध कराए जा
सकें ।

स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन: स्वच्छ खाना पकाने के  ईंधन का उपयोग करने वाले राज्य में लोगों का प्रतिशत उन
लोगों को दर्शाता है जो गाय के  गोबर या कृ षि अवशेषों के  बजाय एलपीजी जैसे ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। गोवा
सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसके  82.8% निवासी स्वच्छ खाना पकाने के  ईंधन का उपयोग करते हैं।
नागालैंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसके  के वल 6.7% निवासी स्वच्छ खाना पकाने के  ईंधन का
उपयोग करते हैं। कें द्र शासित प्रदेशों में, चंडीगढ़ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला (98.3%) राज्य है, जबकि दमन और
दीव सबसे खराब (25.8%) राज्य है। राज्यों के  लिए इस उप संके तक का माध्य 28.1 है, जो स्पष्ट रूप से बहुत कम है।
राज्यों के  लिए मानक विचलन 18.9 है। जैसा कि चित्र 8 में देखा जा सकता है, 50% राज्यों में 25% से कम आच्छादन  
है। यह बेहद निम्न प्रदर्शन है, क्योंकि जैव ईंधन आभ्यंतरिक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जुड़े हैं। स्वच्छ
खाना पकाने के  ईंधन का कवरेज बढ़ाने से स्वास्थ्य संके तक बेहतर होंगे, खासकर घर की महिलाओं के  लिए। इससे
समय की भी बचत होगी, जो कभी-कभी बहुत दूर से जैव ईंधन इकट्ठा करने में खर्च होता है। के वल 4% राज्यों में 75%
से अधिक कवरेज है।

जल : जल के  लिए उप संके तक में दो भाग होते हैं - पाइप से पानी वाले घर और घर या परिसर के  भीतर पानी के
प्राथमिक स्रोत वाले घर। पहला बाद वाले का एक हिस्सा है, हालांकि, उन्हें अलग-अलग रखने से हमें विभिन्न राज्यों
में स्वच्छ पेयजल की स्थिति का बेहतर चित्र मिलता है। पाइप से पानी के  लिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य
गोवा है जिसकी कवरेज 91.9% है और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य असम है जिसकी कवरेज 5.8% है। घर
या परिसर के  भीतर पानी के  प्राथमिक स्रोत के  लिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य फिर से गोवा है जिसकी
कवरेज 94.8% है लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य ओडिशा है जिसकी कवरेज के वल 33.1% है। पाइप
से पीने के  पानी का औसत कवरेज 39.15% है जो स्पष्ट रूप से कम है। पाइप से पेयजल के  लिए मानक विचलन 26.3
है जबकि आवास या परिसर के  अंदर पानी के  लिए 19.7 है। पाइप से पेयजल के  मामले में असमानता अधिक है जो
सभी घरों का अधिकार होना चाहिए। जैसा कि आंकड़ा 9 (जो आवास या परिसर के  भीतर पानी के  प्राथमिक स्रोत के
लिए है) से देखा जा सकता है, 25% राज्य 50% के  कवरेज से नीचे हैं। इसका मतलब है कि इन राज्यों में 50% से
अधिक घर अपने राज्यों के  बाहर से पानी लाते हैं। यह काम, जो मुख्य रूप से घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है,
अत्यधिक समय लेने वाला हो सकता है (राजस्थान के  कु छ गांवों के  लिए यह निकटतम ताजे पानी की उपलब्धता के
आधार पर घंटों हो सकता है) और दूषित पानी के  मामले में जल जनित रोगों के  फै लने का कारण भी बन सकता है।
पानी एक आवश्यकता है और इसे घर में ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन योजना, जिसका लक्ष्य
2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को पाइप से जल उपलब्ध कराना है, को राज्यों के  बीच बढ़ते अंतर को कम करने के
लिए सफल होना आवश्यक है।



स्वच्छता: स्वच्छता के  उप-सूचक में दो भाग होते हैं – परिवार जिनके  पास शौचालय उपलब्ध है और वे
व्यक्ति जिन्हें बेहतर शौचालय उपलब्ध हैं।  हालाँकि यह एक समान प्रतीत होता है लेकिन दोनों ही कारकों
को गणना में रखने से विभिन्न राज्यों में शौचालय तक पहुँच की स्पष्ट तस्वीर मिलती है। भारत सरकार द्वारा
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी गरीबों को खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के  लिए अपने
घरों में शौचालय बनाने में मदद करता है। इस कारण राज्य इस उप-सूचक में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे
हैं। 

घरेलू शौचालयों की उपलब्धता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं,
जहाँ शौचालयों की पहुँच सौ प्रतिशत है।  सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य झारखंड है, जहाँ के वल
66.1% ही पहुँच है। बेहतर शौचालयों तक पहुँच करने वाले व्यक्तियों के  लिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने
वाला राज्य तेलंगाना (100%) है जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य झारखंड (90.3%) है। चित्र
10 जो शौचालय वाले घरों के  डेटा को आलेखित करता है, दिखाता है कि 50% राज्यों में 95% से अधिक
पहुँच है जो कि एक प्रभावशाली आँकड़ा है। यह दावा कि भारत खुले में शौच से मुक्त हो गया है, आँकड़े
इसकी पुष्टि करते प्रतीत होते है। हालांकि, हमें इन निर्मित शौचालयों के  उपयोग पर भी विचार करने की
आवश्यकता है और यह बात भी गौर करने लायक़ है कि क्या लोगों ने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, खुले
में शौच से शौचालयों का उपयोग करने की अपनी प्रवृति में व्यवहारिक बदलाव किया है।

खाद्य सुरक्षा: इस उप-सूचक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के  तहत स्वीकृ त लोगों के  प्रतिशत से
मापा जाता है। जहां तक ​​भारतीय राज्यों का संबंध है, यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला उप-सूचक है।
कई राज्यों में 100% तक पहुँच है है, जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक (कु ल
मिलाकर) बिहार भी शामिल है। इस उप-सूचक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश
है, जहां 77.8% ही पहुँच है है। इस उप सूचक का औसत 99.95% है। जैसा कि चित्र 11 में देखा जा सकता
है, 75% राज्यों में 95% से अधिक पहुँच है। भारत ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के  माध्यम से अपनी गरीब
आबादी को भोजन उपलब्ध कराने में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली
(PDS) में चोरी और भ्रष्टाचार अभी भी एक समस्या बनी हुई है।

डिजिटल पहुँच: यह उप-सूचक तीन घटकों से बना है - पुरुष इंटरनेट उपभोक्ताओं का प्रतिशत, महिला
इंटरनेट उपभोक्ताओं का प्रतिशत और मोबाइल उपभोक्ताओं का प्रतिशत। महिला इंटरनेट उपभोक्ताओं के
लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य सिक्किम (76.7%) है, पुरुष इंटरनेट उपभोक्ताओं के  लिए
पंजाब (78.2%) है, और मोबाइल उपभोक्ताओं के  लिए ओडिशा (73%) है। महिला इंटरनेट उपभोक्ताओं के
लिए सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार (20.6%) है, पुरुष इंटरनेट उपभोक्ताओं के  लिए फिर से
बिहार (35.4%) है, और मोबाइल उपभोक्ताओं के  लिए तेलंगाना (46.9%) है। 
जैसा कि चित्र 12 से देखा जा सकता है, 20 से अधिक राज्यों में महिला इंटरनेट उपभोक्ताओं की सीमा
20-50% है। पुरुष इंटरनेट उपभोक्ताओं के  लिए सबसे अधिक संख्या में राज्य 50-60% की सीमा में आते
हैं, ये 11 राज्य हैं। मोबाइल उपभोक्ताओं के  लिए, सबसे अधिक संख्या में राज्य 60-70% की सीमा में आते
हैं, ऐसे कु ल मिलाकर12 राज्य हैं। स्पष्ट रूप से, कम पूंजीगत लागत और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं
के  कारण मोबाइल की पहुंच इंटरनेट से अधिक है। इंटरनेट उपभोक्ताओं में भी लैंगिक विभाजन स्पष्ट
दिखाई देता है, जिसमें महिला उपभोक्ताओं की संख्या कम है, जिसका कारण संभवतः कम आर्थिक
स्वतंत्रता, सामाजिक बाधाएं और शिक्षा का अभाव है।



चित्र (Year 2021) चित्र  (Year 2020)

चित्र 9 (Year 2020) चित्र 10 (2020)

चित्र  11 (Year 2022) चित्र  12 (Year 2021)



B. स्वास्थ्य 

चित्र 13 स्वास्थ्य के  स्तंभ पर राज्यों की क्रम प्रतिष्ठा दर्शाता है। गोवा 0.71 अंक के  साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है,
जबकि आंध्र प्रदेश 0.66 अंक के  साथ दूसरे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार है, जिसे 0.34
अंक मिले हैं। मानक विचलन 0.089 है।

चित्र 14 में स्वास्थ्य के  स्तंभ में कें द्र शासित प्रदेशों की क्रम प्रतिष्ठा दर्शायी गई है। लक्षद्वीप 0.81 अंक के  साथ सबसे
अच्छा प्रदर्शन करता है जबकि दादरा नगर हवेली 0.62 अंक के  साथ दूसरे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने
वाला कें द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है जिसे 0.27 अंक मिले हैं।

चित्र  13

चित्र 14



सार्वजनिक व्यय: राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय (रु. 000 में) (प्रति 1000
जनसंख्या) स्वास्थ्य सेवा के  लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला एक संके तक है, जो प्रति हजार लोगों पर स्वास्थ्य
सेवा पर वार्षिक व्यय को दर्शाता है। उच्च मूल्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं में पर्याप्त निवेश को
दर्शाते हैं, जिसके  परिणामस्वरूप संभावित रूप से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और बेहतर पहुंच हो सकती है। उल्लेखनीय
रूप से, गोवा अपनी 1000 की आबादी पर लगभग 1238 रुपये के  औसत खर्च के  साथ इस श्रेणी में सर्वोच्च स्थान
प्राप्त करता है, जो राज्य के  स्वास्थ्य में सराहनीय निवेश को दर्शाता है। इसके  विपरीत, बिहार अपनी 1000 की आबादी
पर 115 रुपये के  औसत खर्च के  साथ सबसे निचले स्थान पर है, जो राज्य के  भीतर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का
समाधान करने के  लिए स्वास्थ्य सेवा पहलों पर अधिक ध्यान देने और सुधार की आवश्यकता का सुझाव देता है। 
चित्र 15 प्रति 1000 की आबादी पर सार्वजनिक व्यय के  संबंध में राज्यों का प्रतिशत विवरण देता है।

माताओं द्वारा प्रसवपूर्व कम से कम चार देखभाल सत्र प्राप्त करना (%): यह कम से कम चार आवश्यक प्रसवपूर्व
देखभाल सत्रों में भाग लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। पर्याप्त प्रसवपूर्व देखभाल मातृ एवं भ्रूण
स्वास्थ्य की निगरानी और सुधार के  लिए महत्वपूर्ण है, जिससे गर्भावस्था और प्रसव स्वस्थ रूप से हो सके । गोवा
(93%) और तमिलनाडु  (89.9) इस श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के  रूप में उभरे हैं, जो महिलाओं के  स्वास्थ्य के  लिए
मजबूत चिकित्सा सहायता प्रदर्शित करते हैं। इसके  विपरीत, सबसे कम क्रम प्रतिष्ठा वाला नागालैंड (20.7%), एक
महत्वपूर्ण अंतर को इंगित करता है और इस क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की भलाई सुनिश्चित करने के  लिए प्रसवपूर्व
देखभाल प्रदान करने में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चित्र 16 इस सूचक पर राज्यों का
प्रतिशत विवरण देता है। 

प्रसव के  दो दिनों के  भीतर प्रसवोत्तर देखभाल प्राप्त करने वाली माताओं का प्रतिशत: यह प्रसव के  बाद स्वास्थ्य सेवा
के  समय पर प्रावधान को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। गोवा (95.4%) और के रल (93.3%) इस श्रेणी में सबसे
आगे हैं, जो मातृ कल्याण और नवजात शिशु के  स्वास्थ्य के  प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके  विपरीत,
मेघालय (43.9%) सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य के  रूप में पीछे  है, जो प्रसवोत्तर देखभाल की पहुंच और इसकी
प्रभावशीलता के  बारे में चिंताएँ बढ़ाता है। जटिलताओं को कम करने के  लिए समय पर हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। मेघालय
में जागरूकता, पहुंच और सेवा की गुणवत्ता में अंतर को संबोधित करना मातृ स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने और प्रसवोत्तर
अवधि में माताओं और नवजात शिशुओं दोनों के  लिए एक स्वस्थ शुरुआत सुनिश्चित करने के  लिए अनिवार्य है।

प्रसव के  प्रति स्वयं द्वारा खर्च का औसत: यह सरकारी सहायता को छोड़कर, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में प्रसव
के  खर्चों के  लिए व्यक्तियों पर वित्तीय बोझ को दर्शाने वाले एक महत्वपूर्ण मीट्रिक के  रूप में कार्य करता है। यह सस्ती
मातृ स्वास्थ्य सेवा की पहुंच के  बारे में जानकारी प्रदान करता है। हरियाणा और मध्य प्रदेश क्रमशः 1666 रुपये और
1619 रुपये के  औसत स्वयं द्वाराखर्च के  साथ अग्रणी राज्यों के  रूप में उभरे हैं, जो कु शल और लागत प्रभावी
सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उदाहरण हैं जो प्रसव के  दौरान व्यक्तियों पर वित्तीय तनाव को कम करते हैं। इसके
विपरीत, मणिपुर 14518 रुपये के  औसत जेब से खर्च के  साथ पिछड़ गया है, जो सार्वजनिक सुविधाओं में सस्ती मातृ
स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने में संभावित चुनौतियों का संके त देता है। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व सेवाओं तक समान पहुँच को
बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहायता चाहने वाले व्यक्तियों पर वित्तीय तनाव को कम करने के  लिए स्वयं द्वारा
खर्च में असमानताओं को संबोधित करना आवश्यक है।



संस्थागत जन्म प्रतिशत: यह स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में प्रसव की व्यापकता को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण संके तक है,
जो कु शल पेशेवरों और आवश्यक संसाधनों तक पहुँच के  साथ सुरक्षित प्रसव पर जोर देता है। के रल (99.8%) और
गोवा (99.7) स्वास्थ्य सेवा सुविधा-आधारित प्रसव को बढ़ावा देने वाले शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के  रूप में सामने
आए हैं, जो मातृ और नवजात शिशु की भलाई के  लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके  विपरीत, नागालैंड (45.7%) में
एक महत्वपूर्ण अंतर का अनुभव होता है, जो संस्थागत जन्मों को प्रोत्साहित करने में चुनौतियों का संके त देता है। इस
असमानता को दूर करना यह सुनिश्चित करने के  लिए महत्वपूर्ण है कि नागालैंड में अधिक गर्भवती माताओं को प्रसव के
दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा और विशेषज्ञता तक पहुँच हो, जो अंततः क्षेत्र में बेहतर
मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिणामों में योगदान दे। चित्र 17 इस संके तक के  संबंध में राज्यों का प्रतिशत विवरण देता है।

पूरी तरह से प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत: यह एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है, जो दर्शाता है कि विभिन्न बीमारियों से व्यापक
सुरक्षा सुनिश्चित करने के  लिए अनुशंसित टीकों को किस हद तक प्रशासित किया जाता है। गुजरात (100%) और
तेलंगाना (100%) पूरी तरह से प्रतिरक्षित बच्चों की उच्च दर के  साथ अनुकरणीय राज्यों के  रूप में उभरे हैं, जो बाल
स्वास्थ्य और रोग की रोकथाम के  लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके  विपरीत, नागालैंड (57.4%) और
सिक्किम (64%) पीछे  हैं, जो टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने में संभावित चुनौतियों का संके त देता है। नागालैंड और
सिक्किम में बच्चों के  स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने के  लिए इस अंतर को पाटना अनिवार्य है, यह सुनिश्चित करना कि
उन्हें रोकथाम योग्य बीमारियों से बचाव के  लिए आवश्यक टीकाकरण मिले और इन राज्यों में युवा आबादी के  लिए एक
स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा मिले। चित्र 18 विभिन्न राज्यों के  संबंध में इस सूचक का प्रतिशत विवरण देता है।

उपकें द्रों द्वारा कवर की गई औसत अर्धव्यास दूरी: यह समुदायों के  लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का
आकलन करने वाला एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। इस संदर्भ में कम मूल्य अधिक कु शल भौगोलिक पहुँच को दर्शाते हैं,
यह दर्शाता है कि उपकें द्र कम दूरी के  भीतर आबादी की सेवा कर सकते हैं। के रल और पश्चिम बंगाल क्रमशः 1.42 और
1.6 किलोमीटर की औसत रेडियल दूरी के  साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के  रूप में सामने आए हैं, जो उपकें द्रों के
प्रभावी और व्यापक कवरेज को दर्शाता है। इसके  विपरीत, मिजोरम और मणिपुर को क्रमशः 4.66 और 4.23
किलोमीटर की तुलनात्मक रूप से उच्च औसत रेडियल दूरी के  साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इन क्षेत्रों
में संभावित पहुंच संबंधी मुद्दों का संके त देता है। इन असमानताओं को संबोधित करना यह सुनिश्चित करने के  लिए
महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ मिजोरम और मणिपुर में समुदायों के  लिए आसानी से सुलभ हों, जिससे
समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिले। चित्र 19 इस संके तक के  लिए राज्यों का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है।



प्रति 1000 जनसंख्या पर सरकारी अस्पताल के  बिस्तरों की संख्या: यह स्वास्थ्य सेवा क्षमता और बुनियादी ढांचे के
बारे में जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण संके तक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 और
0.76 बिस्तरों के  साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के  रूप में उभरे हैं, जो प्रति हजार लोगों पर सरकारी अस्पताल के
बिस्तरों के  उच्च घनत्व को प्रदर्शित करते हैं, जो रोगियों के  लिए बेहतर आवास क्षमता के  साथ एक मजबूत स्वास्थ्य
सेवा बुनियादी ढांचे का संके त है। इसके  विपरीत, बिहार और गुजरात को सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों के  रूप में
पहचाना जाता है, जहाँ प्रति 1000 जनसंख्या पर 0.032 और 0.045 बिस्तर हैं, जो सरकारी अस्पताल के  बिस्तरों के
अपेक्षाकृ त कम घनत्व का सुझाव देते हैं। बिहार और गुजरात में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने,
अस्पताल के  बिस्तरों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने और अपने निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की समग्र
क्षमता बढ़ाने के  लिए इस असमानता को दूर करना आवश्यक है।
 
प्रति '000 जनसंख्या पर उपकें द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य कें द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य कें द्र सहित सरकारी अस्पतालों की
संख्या: यह स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता का एक महत्वपूर्ण संके तक है। आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश क्रमशः 1
और 0.374 उपकें द्रों, पीएचसी और सीएचसी के  साथ सबसे आगे हैं, जो प्रति हजार लोगों पर सरकारी स्वास्थ्य
सुविधाओं के  उच्च घनत्व को दर्शाता है। यह इन राज्यों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के  अधिक
व्यापक नेटवर्क  का सुझाव देता है, जो स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच में सुधार करने में योगदान देता है। इसके  विपरीत,
बिहार और उत्तर प्रदेश क्रमशः 0.167 और 0.107 उपकें द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य कें द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य कें द्र के
साथ निचले स्थान पर हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल के  बुनियादी ढांचे में संभावित अंतराल को उजागर करता है। बिहार और
उत्तर प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने, व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने और आवश्यक
स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच के  लिए इस असमानता को दूर करना आवश्यक है। 

प्रति '000 जनसंख्या पर जिला, उप-जिला और मेडिकल कॉलेजों को शामिल करते हुए सरकारी अस्पतालों की
संख्या: यह उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण उपाय है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश
प्रति '000 जनसंख्या क्रमशः 0.013 और 0.012 जिला, उप-जिला और मेडिकल कॉलेजों के  साथ इस संबंध में उत्कृ ष्ट
हैं, जो प्रति हजार लोगों पर विभिन्न स्तरों पर सरकारी अस्पतालों का उच्च घनत्व प्रदर्शित करते हैं। यह इन राज्यों में
विशेष स्वास्थ्य सेवाओं के  एक मजबूत और व्यापक नेटवर्क  का सुझाव देता है, जो उन्नत चिकित्सा देखभाल तक बेहतर
पहुंच में योगदान देता है। इसके  विपरीत, बिहार और उत्तर प्रदेश क्रमशः '000 जनसंख्या पर 0.0007 और 0.0008
जिला, उप-जिला और मेडिकल कॉलेजों के  साथ कम स्कोर करते हैं, जो विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की पेशकश में
संभावित चुनौतियों का संके त देते हैं।



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के  तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण कें द्रों पर प्रति 2000 जनसंख्या पर
टेली-परामर्श का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या: यह टेलीहेल्थ सेवाओं को अपनाने का एक महत्वपूर्ण
मीट्रिक है। उत्तराखंड प्रति 2000 जनसंख्या पर 3.4 लाभार्थियों के  साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है, जो
टेलीहेल्थ सेवाओं के  उच्च उपयोग और स्वास्थ्य सेवा वितरण में प्रभावी एकीकरण का संके त देता है। इसके  विपरीत,
पंजाब और पश्चिम बंगाल 0.081 और 0.056 के  साथ सबसे कम स्कोर वाले राज्य हैं, जो इन राज्यों में टेली-परामर्श
सेवाओं की व्यापक स्वीकृ ति और उपयोग में संभावित चुनौतियों का सुझाव देते हैं। पंजाब और पश्चिम बंगाल में समान
स्वास्थ्य सेवा पहुँच को बढ़ावा देने के  लिए टेलीहेल्थ सेवाओं की पहुँच और दक्षता बढ़ाने के  लिए इन भिन्नताओं को
संबोधित करना आवश्यक है।

एक उपकें द्र द्वारा आच्छादित औसत ग्रामीण आबादी: यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और
कवरेज को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। गोवा और मिजोरम क्रमशः 1781 और 1850 की जनसंख्या कवरेज
के  साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के  रूप में सामने आए हैं, जो प्रत्येक उपकें द्र द्वारा सेवा प्रदान किए गए ग्रामीण
निवासियों की कम औसत संख्या को दर्शाता है। यह गोवा और मिजोरम के  ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं
के  अधिक व्यापक और कु शल कवरेज का सुझाव देता है। इसके  विपरीत, बिहार और उत्तराखंड क्रमशः 11753 और
8569 की जनसंख्या कवरेज के  साथ सबसे निचले प्रदर्शनकर्ता हैं, जो उनके  ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं
की व्यापक कवरेज और पहुँच प्राप्त करने में संभावित चुनौतियों का संके त देते हैं। बिहार और उत्तराखंड में आवश्यक
स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के  लिए इन असमानताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है।

सार्वजनिक अस्पतालों में  प्रसव-संबंधी व्यय से इतर औसत चिकित्सा व्यय, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा लागत को दर्शाता है:
यह एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है जो चिकित्सा व उपचार चाहने वाले ग्रामीण निवासियों पर वित्तीय बोझ को दर्शाता है।
तमिलनाडु  और गुजरात ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रसव-संबंधित अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले औसत चिकित्सा
व्यय के  साथ क्रमशः 520 रुपये और 1151 रुपये के  साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के  रूप में उभरे हैं, जो प्रति
मामले कम औसत चिकित्सा व्यय को दर्शाता है, जो ग्रामीण आबादी के  लिए अपेक्षाकृ त अधिक किफायती स्वास्थ्य
सेवा परिदृश्य का सुझाव देता है। इसके  विपरीत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रसव-संबंधित
अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले औसत चिकित्सा व्यय के  साथ क्रमशः 15093 रुपये और 12797 रुपये के  साथ
सबसे निचले स्थान पर हैं, जो अस्पताल में भर्ती होने के  दौरान ग्रामीण निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली संभावित
वित्तीय चुनौतियों की ओर इशारा करता है। इन असमानताओं को दूर करना यह सुनिश्चित करने के  लिए आवश्यक है
कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वित्तीय रूप से सुलभ बनी रहे और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में व्यक्तियों पर कोई महत्वपूर्ण
आर्थिक बोझ न पड़े।



शहरी स्वास्थ्य सेवा लागतों पर ध्यान कें द्रित करते हुए सार्वजनिक अस्पतालों में बिना प्रसव-संबंधित अस्पताल में भर्ती
होने पर होने वाला औसत चिकित्सा व्यय: यह एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है जो चिकित्सा उपचार चाहने वाले शहरी
निवासियों के  लिए वित्तीय निहितार्थों को दर्शाता है। तमिलनाडु  और आंध्र प्रदेश शहरी क्षेत्रों में बिना प्रसव-संबंधित
अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले औसत चिकित्सा व्यय के  साथ क्रमशः 433 रुपये और 1208 रुपये के  साथ शीर्ष
प्रदर्शन करने वाले राज्यों के  रूप में उभरे हैं, जो प्रति अस्पताल में भर्ती होने के  मामले में कम औसत चिकित्सा व्यय
प्रदर्शित करते हैं, जो अपेक्षाकृ त अधिक आर्थिक रूप से सुलभ शहरी स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य का सुझाव देते हैं। इसके
विपरीत, उत्तर प्रदेश और झारखंड शहरी क्षेत्रों में बिना प्रसव-संबंधित अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले औसत
चिकित्सा व्यय के  साथ क्रमशः 22376 रुपये और 15699 रुपये के  साथ सबसे निचले प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार
हैं, जो अस्पताल में भर्ती होने के  दौरान शहरी निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित वित्तीय बोझ की ओर
इशारा करते हैं। किफायती शहरी स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के  लिए इन भिन्नताओं को संबोधित
करना आवश्यक है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में, जहाँ वित्तीय बाधाएँ स्वास्थ्य सेवा पहुँच को
प्रभावित कर सकती हैं।

बाल मृत्यु दर: यह बाल स्वास्थ्य परिणामों को दर्शाता है, प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर पाँच वर्ष से कम आयु के  बच्चों
की मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। के रल (5.2%) और गोवा (10.6%) शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के  रूप में सामने
आए हैं, जहाँ बाल मृत्यु दर कम है और बच्चों के  लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा हस्तक्षेप प्रदर्शित किए गए हैं। उनकी
सफलता व्यापक स्वास्थ्य रणनीतियों और स्वास्थ्य सेवा के  बुनियादी ढाँचे की ओर इशारा करती है जो बेहतर बाल
जीवित रहने की दरों में योगदान करते हैं। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश (59.9%) और बिहार (56.4%) की पहचान सबसे
निचले राज्यों के  रूप में की गई है, जो बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा प्रभावशीलता में चुनौतियों का संके त देते हैं। इन
असमानताओं को दूर करना बाल स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के  लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन राज्यों में जहाँ
बाल मृत्यु दर अधिक बनी हुई है, ताकि युवा आबादी के  लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित हो सके । चित्र 21 बाल मृत्यु
दर के  संबंध में राज्यों का प्रतिशत विवरण देता है।

ऐसे परिवारों का प्रतिशत जिनमें कम से कम एक सामान्य सदस्य किसी स्वास्थ्य बीमा/वित्तपोषण योजना द्वारा कवर
किया गया है: यह एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है जो परिवारों के  भीतर स्वास्थ्य बीमा कवरेज के  स्तर को दर्शाता है।
राजस्थान (87.8%) और आंध्र प्रदेश (80.2%) शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के  रूप में उभरे हैं, जो स्वास्थ्य बीमा
कवरेज वाले परिवारों का उच्च प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं। यह स्वास्थ्य सेवा लागतों के  विरुद्ध बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा का
सुझाव देता है, जो निवासियों के  लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुँच और सामर्थ्य में योगदान देता है। इसके  विपरीत,
हिमाचल प्रदेश (13.8%) और उत्तर प्रदेश (15.9%) सबसे निचले राज्यों के  रूप में रैंक करते हैं, जो व्यापक स्वास्थ्य बीमा
कवरेज प्राप्त करने में संभावित चुनौतियों को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य
सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के  लिए इन असमानताओं को दूर करना आवश्यक है। चित्र 22 इस संके तक में
राज्यों के  लिए प्रतिशत सांख्य विभाजन दिखाता है।

चित्र 15 (Year 2022) चित्र 16 (Year 2021)



चित्र  17 (Year 2021) चित्र  18 (Year 2021)

चित्र  19 (Year 2022) चित्र 20 (Year 2022)

चित्र 21 (Year 2021) चित्र 22 (Year 2021)



C. शिक्षा 

चित्र 23 शैक्षिक प्राप्ति पर उनके  स्कोर के  आधार पर राज्यों की क्रम प्रतिष्ठा दर्शाता है। सिक्किम 0.72 अंक के   साथ
सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। अगला सर्वश्रेष्ठ राज्य के रल है जिसे 0.61 अंक मिले हैं । सबसे खराब प्रदर्शन
करने वाला राज्य 0.22 के  साथ मेघालय है।गणना का मानक विचलन 0.12 है। औसत अंक 0.47 है। गोवा सहित दो
दक्षिणी राज्य शीर्ष पांच में हैं। दो उत्तरी राज्य, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, शीर्ष 5 में हैं। अरुणाचल प्रदेश और
नागालैंड सहित तीन पूर्वोत्तर राज्य सबसे निचले पांच में हैं। शेष निचले राज्यों में बिहार और ओडिशा के  दो पूर्वी राज्य
शामिल हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा को छोड़कर बाक़ी राज्यों में शिक्षा को मिले
अंक बुनियादी सुविधाओं के  अंक से कम हैं। 

चित्र 24 शिक्षा के  स्कोर में कें द्र शासित प्रदेशों की क्रम प्रतिष्ठा दर्शाता है। लक्षद्वीप 0.68 अंक के  साथ सबसे अच्छा
प्रदर्शन करने वाला राज्य है। अगले दो सबसे अच्छे  प्रदर्शन करने वाले चंडीगढ़ और दिल्ली के  उत्तरी क्षेत्र हैं, जिनके  अंक  
क्रमशः 0.65 और 0.58 हैं। जम्मू और कश्मीर 0.24 के  अंकों साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है। औसत
अंक 0.50 है, जो राज्यों से ज़्यादा है। यहां तक ​​कि कें द्र शासित प्रदेशों के  लिए भी बुनियादी सुविधाओं को मिले अंक  
शिक्षा के  अंकों से ज़्यादा हैं, सिवाय पॉण्डिचेरी के  क्षेत्र के , जो शिक्षा के  मामले में बेहतर प्रदर्शन करता है।

 
चित्र 23



चित्र 24

औसत वार्षिक ड्रॉप-आउट दर: वार्षिक ड्रॉप-आउट दर सालाना स्कू ल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को मापती है।
सबसे ज़्यादा ड्रॉप-आउट दर ओडिशा में है जो 27.3 है। सबसे कम ड्रॉप-आउट दर मणिपुर में है जो 1.3 है। औसत ड्रॉप-
आउट दर 11.2 है। चार राज्यों में ड्रॉप-आउट दर 20% से ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि स्कू ल में शामिल होने वाले
छात्रों में से पाँचवाँ हिस्सा ड्रॉप-आउट होता है। ओडिशा के  अलावा ये राज्य हैं मेघालय, बिहार और असम। जैसा कि
चित्र 25 में देखा जा सकता है, 43% राज्यों में ड्रॉप-आउट दर 10-20% के  बीच है। के वल 14% राज्य 1-5% के  बीच की
संख्या की रिपोर्ट करते हैं। ड्रॉप-आउट की इतनी ज़्यादा दर मानव पूंजी निर्माण को बाधित करती है, जो आर्थिक
विकास के  लिए एक ज़रूरी कारक है। यह यह भी दर्शाता है कि बच्चों को स्कू ल जाने की उम्र में ही नौकरी पर लगा
दिया जाता है, जिससे बाल श्रम की उत्पत्ति होती है। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति और नज़दीकी इलाके  में उचित
स्कू ल सुविधाओं की कमी के  कारण ऐसे आंकड़े सामने आते हैं।

छात्र-शिक्षक अनुपात: छात्र-शिक्षक अनुपात स्कू ल में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या को मापता है। यह संख्या जितनी
अधिक होगी, शिक्षक को उतने ही अधिक छात्रों को पढ़ाना होगा। इससे प्रति बच्चे पर कम ध्यान दिया जाता है और
इसलिए, प्रदर्शन खराब होता है। सबसे अधिक छात्र-शिक्षक अनुपात बिहार में है जो 47 है। सबसे कम सिक्किम में 10
है। भारत के  लिए एसडीजी लक्ष्य 30:1 है। चित्र 26 के  अनुसार, 18% राज्यों की रिपोर्ट लक्ष्य से अधिक है। पचास
प्रतिशत राज्यों का अनुपात 20-30 के  बीच है जो लक्ष्य के  करीब है। औसत अनुपात 23 है। बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ
अनुपात अधिक है, शिक्षण उद्देश्यों के  लिए अधिक शिक्षकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। यह भी महत्वपूर्ण है
कि वेतन समय पर दिया जाए ताकि युवा इस पेशे की ओर आकर्षित हों।

शुद्ध नामांकन दर: यह प्राचाल अथवा पैरामीटर जनसंख्या में स्कू ल जाने वाले आयु वर्ग के  कु ल छात्रों में स्कू ल में
नामांकित स्कू ल जाने वाले आयु वर्ग के  छात्रों के  प्रतिशत को मापता है। यह पश्चिम बंगाल में 69.4% की दर के  साथ
सबसे अधिक और उत्तर प्रदेश में 33.8% की दर के  साथ सबसे कम है। औसत दर 51.05% है। चित्र 27 के  अनुसार, 15%
राज्यों में यह दर 30-40% के  बीच है जबकि 32% राज्यों में यह दर 40-50% के  बीच है। इसका मतलब है कि इनमें से
लगभग आधे राज्यों की दर 50% से कम है। इन राज्यों में स्कू ल जाने वाले आयु वर्ग के  50% से अधिक बच्चे नामांकित
नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जिसका उद्देश्य 6-14 वर्ष की आयु के  बच्चों
को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम को पारित होने के  20 से अधिक वर्षों के  बावजूद, शुद्ध
नामांकन अनुपात देश के  छोटे बच्चों को पढ़ाने के  लिए आवश्यक अनुपात से काफी नीचे है।



महिला शौचालययुक्त  स्कू ल: यह संके तक उन स्कू लों का प्रतिशत मापता है जिनमें महिला शौचालय हैं। शोध के  माध्यम
से यह दिखाया गया है कि कई लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं क्योंकि स्कू लों में उपयोग योग्य शौचालय नहीं हैं।
भारत के  सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कें द्र सरकार से लड़कियों की संख्या के  अनुरूप स्कू लों में महिला शौचालय
उपलब्ध कराने के  लिए एक राष्ट्रीय मॉडल प्रदान करने को कहा है। कें द्र सरकार ने अपने सर्व शिक्षा अभियान के  माध्यम
से शौचालयों के  निर्माण के  लिए धन उपलब्ध कराया है। गोवा राज्य ने महिला शौचालयों के  100% निर्माण के  साथ
सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे खराब प्रदर्शन अरुणाचल प्रदेश राज्य का है जहाँ के वल 68.8% स्कू ल शौचालयों
में लड़कियों के  लिए शौचालय हैं। जैसा कि चित्र 28 में देखा जा सकता है, 57% राज्यों में निर्माण की पूर्णता दर 95-
100% के  बीच है। हालाँकि, 21% राज्यों में निर्माण की पूर्णता दर 80% से कम है। औसत 96.85% है। यह महत्वपूर्ण है
कि निर्मित महिला शौचालय उपयोग योग्य हों और नियमित रूप से साफ किए जाते हों। रखरखाव के  अभाव में
शौचालय में कीचड़ जमा हो सकता है, जिससे शौचालय अनुपयोगी हो सकता है।

कार्यात्मक कं प्यूटर वाले स्कू ल: आज की दुनिया में कं प्यूटर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी यह ज्ञान दिया
जाएगा, सीखने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। इसलिए, स्कू लों में छात्रों के  सीखने के  लिए कार्यात्मक कं प्यूटर
होना ज़रूरी है। भारत के  कु छ राज्य इस पैरामीटर में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब लगभग 100% कवरेज के  साथ
सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। गुजरात, के रल और हरियाणा भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालाँकि, कु छ
राज्यों का प्रदर्शन काफ़ी खराब है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य मेघालय है, जहाँ के वल 11% स्कू लों में
कार्यात्मक कं प्यूटर हैं। चित्र 29 के  अनुसार, 29% राज्यों में 30% से कम कवरेज है। आधे से ज़्यादा राज्यों में 50% से
कम स्कू लों में कार्यात्मक कं प्यूटर हैं और के वल 25% राज्यों में 75% से ज़्यादा कवरेज है।

कार्यात्मक इंटरनेट वाले स्कू ल: यह संके तक कार्यात्मक इंटरनेट वाले स्कू लों का प्रतिशत मापता है। इस प्राचाल अथवा
पैरामीटर में दो राज्य, जो उत्कृ ष्ट प्रदर्शन करते हैं, वे हैं के रल, जिसकी कवरेज 95% है और गुजरात, जिसकी कवरेज
92% है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य मिजोरम है, जिसकी कवरेज के वल 8% है। चित्र 20 के  अनुसार, 25%
राज्यों में कवरेज 20% से कम है जबकि 43% राज्यों में कवरेज 20-40% के  बीच है। के रल और गुजरात को छोड़कर
सभी राज्यों में कवरेज 60% से कम है। के रल सरकार ने अपना खुद का इंटरनेट सेवा प्रदाता शुरू किया है, जिसके
अच्छे  परिणाम सामने आए हैं।

प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय: यह संके तक प्रति 1000 जनसंख्या पर सार्वजनिक व्यय को मापता है। अधिक
सार्वजनिक व्यय से बेहतर स्कू ल और बेहतर शिक्षण सुविधाएँ मिलती हैं जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं। सबसे अच्छा
प्रदर्शन करने वाला राज्य सिक्किम है जहाँ प्रति व्यक्ति व्यय 8681 रुपये है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य
बिहार है जहाँ प्रति व्यक्ति व्यय 296 रुपये है। औसत प्रति व्यक्ति व्यय 1637 रुपये है। चित्र 31 के  अनुसार, 14% राज्यों
का व्यय 1000 रुपये से कम है, यानी वे शिक्षा पर प्रति व्यक्ति 1 रुपये से भी कम खर्च करते हैं। उनतीस प्रतिशत राज्यों
का व्यय 1000-2000 रुपये के  बीच है। के वल 22% राज्यों का शिक्षा पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय 3000 रुपये से
अधिक है। शिक्षा पर खर्च करने से मानव पूंजी निर्माण अधिक होता है जिससे उच्च आउटपुट प्राप्त होते हैं। कें द्र
सरकार ने 2021 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 4.6% खर्च किया, जो भारत में कम है जहाँ बड़ी संख्या में छात्र
शिक्षित और रोजगार योग्य नहीं हैं।



प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान: यह योजना कें द्र सरकार द्वारा 2020 तक प्रत्येक घर में कम से कम
एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण डिजिटल साक्षरता कौशल से सशक्त बनाने के  लिए शुरू की गई थी। यह पैरामीटर प्रति 1000
जनसंख्या पर किसी राज्य में योजना के  अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों की संख्या को मापता है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने
वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, जहाँ प्रति 1000 जनसंख्या पर लगभग 72 लोग प्रशिक्षित हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला
राज्य के रल है, जहाँ प्रति 1000 जनसंख्या पर इस योजना के  अंतर्गत के वल एक व्यक्ति प्रशिक्षित है। यहाँ एक चेतावनी
दी जा सकती है कि किसी राज्य के  लिए कम आँकड़ों का मतलब यह नहीं है कि डिजिटल साक्षरता कम है। के रल जैसे
राज्य के  लिए, डिजिटल साक्षरता कें द्र सरकार की योजना के  अलावा अन्य तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, इसलिए,
ये कम मूल्य हैं। हालाँकि, कई राज्यों के  लिए जहाँ डिजिटल साक्षरता कम है, यह योजना डिजिटल साक्षरता के  प्रसार
पर एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। जैसा कि चित्र 32 में देखा जा सकता है, 25% राज्यों में इस योजना की
पहुँच 20 से कम लोगों तक है। के वल 14% राज्यों की पहुंच प्रति हजार जनसंख्या पर 60 से अधिक लोगों तक है।

चित्र 25 (Year 2022) चित्र 26 (Year 2022)

चित्र 27 (Year 2022) चित्र 28 (Year 2022)



चित्र 29 (Year 2022) चित्र (Year 2022)

चित्र 31 (Year 2020) चित्र 32 (Year 2023)

D. सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा

चित्र 33 सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सूचकांक स्कोर के  स्तंभ पर राज्यों की क्रम प्रतिष्ठा दर्शाता है। आंध्र प्रदेश 0.7 अंक के
साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, जबकि गोवा 0.60 अंक के  साथ दूसरे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला
राज्य बिहार है, जिसे अंक मिले 0.18 हैं । दो पूर्वोत्तर राज्य, असम और मणिपुर, 0.21 अंक के  साथ अगले सबसे खराब
प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। यह ध्यान देना दिलचस्प है कि शीर्ष 8 प्रदर्शन करने वाले राज्यों में सभी 5 दक्षिणी राज्य शामिल
हैं और सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं। उप-सूचकांक के  लिए औसत अंक 0.34 है।

चित्र 34 सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के  स्तंभ में कें द्र शासित प्रदेशों की क्रम प्रतिष्ठा दर्शाता है। चंडीगढ़ 0.75 अंक के  साथ
सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है जबकि दमन और दीव 0.69 अंक के  साथ दूसरे स्थान पर है। 0.38 अंकों के  साथ सबसे
खराब प्रदर्शन करने वाला कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। द्वीपों ने अन्य कें द्र शासित प्रदेशों की तुलना में अपेक्षाकृ त खराब
प्रदर्शन किया है। संघ शासित प्रदेशों का औसत अंक 0.56 है, जो राज्यों के  समान है।



चित्र 33

चित्र 34



एटीएम (ATMs), सीआरएम (CRMs), (डब्ल्यूएलए) WLAs: चित्र 34 में दिए गए आंकड़े भारत के  विभिन्न राज्यों में
स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम), ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) और व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) की
उपलब्धता में महत्वपूर्ण असमानताओं को प्रकट करते हैं। लगभग 51% राज्यों में एटीएम, सीआरएम और डब्ल्यूएलए
की उपलब्धता 25% से कम है, जो अपर्याप्त वित्तीय बुनियादी ढांचे के  व्यापक मुद्दे को इंगित करता है। के वल 11% राज्य
50-75% श्रेणी में आते हैं, जो इन सुविधाओं की समग्र कमी पर जोर देता है। बिहार के वल 10.7% उपलब्धता के  साथ
सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जो राज्य में बढ़े  हुए वित्तीय बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण आवश्यकता को
रेखांकित करता है। दूसरी ओर, गोवा 67.3% उपलब्धता के  साथ सबसे आगे है, जो अन्य राज्यों के  लिए अनुकरण करने
के  लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। चंडीगढ़, लद्दाख और दमन और दीव शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कें द्र
शासित प्रदेश हैं, जो मशीन की उपलब्धता और जनसंख्या घनत्व के  बीच संबंध पर जोर देते हैं। डेटा से पता चलता है
कि दक्षिणी और उत्तरी राज्य आम तौर पर अपने पूर्वी और पश्चिमी समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
इसका श्रेय आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश के  विभिन्न स्तरों को दिया जा सकता है। कु छ क्षेत्रीय
विविधताओं के  बावजूद, समग्र विश्लेषण भारत में कम वित्तीय समावेशन स्तरों को इंगित करता है। यह आर्थिक
विकास में बाधा बन सकता है और आबादी के  एक महत्वपूर्ण हिस्से के  लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को सीमित कर
सकता है। बिहार जैसे कम उपलब्धता वाले राज्यों को एटीएम, सीआरएम और डब्ल्यूएलए के  नेटवर्क  का विस्तार करने
में लक्षित निवेश की आवश्यकता है। सरकार और वित्तीय संस्थानों को इस मुद्दे को हल करने के  लिए सहयोग करना
चाहिए। भौतिक बुनियादी ढांचे के  पूरक के  रूप में डिजिटल बैंकिंग तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाता
है। इसमें समग्र वित्तीय पहुँच को बढ़ाने के  लिए मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेनदेन और डिजिटल वॉलेट को बढ़ावा
देना शामिल है।

डिजिटल भुगतान: चित्र 36 भारत के  विभिन्न राज्यों में डिजिटल लेनदेन की आवृत्ति के  बारे में जानकारी प्रदान करता
है। लगभग 35.5% राज्यों में डिजिटल लेनदेन गतिविधि कम है, जहाँ उपयोगकर्ता दिन में 2 बार से भी कम लेनदेन करते
हैं। अन्य 35.5% में यह गतिविधि दिन में 2-4 बार होती है, जो डिजिटल जुड़ाव के  मध्यम स्तर को दर्शाता है। लगभग 6%
राज्यों में डिजिटल लेनदेन की आवृत्ति अधिक है, जहाँ वे दिन में 4-6 बार लेनदेन करते हैं। राज्यों में लगभग 23.5%
लोग दिन में 6 बार से अधिक डिजिटल रूप से लेनदेन करते हैं, जो डिजिटल भुगतान विधियों को महत्वपूर्ण रूप से
अपनाने को दर्शाता है। डेटा से पता चलता है कि डिजिटल लेनदेन आवृत्ति के  मामले में दक्षिणी और उत्तरी राज्य
आमतौर पर अपने पूर्वी और पश्चिमी समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसका श्रेय डिजिटल बुनियादी ढांचे,
जागरूकता और आर्थिक विकास के  विभिन्न स्तरों को दिया जा सकता है। चंडीगढ़ 38.48 लेनदेन प्रतिदिन के  साथ
शीर्ष प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बन गया है, जो डिजिटल जुड़ाव के  उच्च स्तर को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन के वल
0.419 लेन-देन होते हैं, जो डिजिटल लेन-देन अपनाने में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। शीर्ष प्रदर्शन
करने वाले क्षेत्रों में से चार कें द्र शासित प्रदेश (चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली) हैं, जो
प्रशासनिक दक्षता, छोटी आबादी और उच्च डिजिटल लेन-देन दरों के  बीच संबंध को उजागर करते हैं। डेटा पूरे भारत में
अच्छे  डिजिटल लेन-देन प्रवेश के  साथ एक सकारात्मक समग्र प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था और
वित्तीय समावेशन के  लिए एक आशाजनक संके त है।



श्रमिक जनसंख्या अनुपात: चित्र 37 में प्रस्तुत आँकड़े भारत के  राज्यों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) के  वितरण
पर प्रकाश डालते हैं। लगभग 21.62% राज्य 50% से कम श्रमिक जनसंख्या अनुपात के  साथ एक चिंताजनक प्रवृत्ति
प्रदर्शित करते हैं, जो कार्यबल भागीदारी में संभावित चुनौतियों को दर्शाता है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 46%, 50-
60% WPR सीमा के  भीतर आता है, जो रोजगार जुड़ाव के  मध्यम स्तर का सुझाव देता है। इसके  विपरीत, लगभग
32.5% राज्य 60% से अधिक श्रमिक जनसंख्या अनुपात का दावा करते हैं, जो मजबूत कार्यबल भागीदारी वाले क्षेत्रों
को प्रदर्शित करता है। सिक्किम 74% श्रमिक जनसंख्या अनुपात के  साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के  रूप में उभरा है, जबकि
लक्षद्वीप के वल 35.5% श्रमिक जनसंख्या अनुपात के  साथ पिछड़ गया है, जो बाद में रोजगार वृद्धि की आवश्यकता को
दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, कें द्र शासित प्रदेशों ने कार्यबल जुड़ाव के  मामले में आश्चर्यजनक रूप से कम प्रदर्शन को
उजागर करते हुए, आठ सबसे निचले स्थानों में से चार पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली की 45.8% श्रमिक जनसंख्या
अनुपात छत्तीसगढ़ के  70% श्रमिक जनसंख्या अनुपात के  विपरीत है, जो शहरीकरण और कार्यबल भागीदारी के  बीच
संबंध के  बारे में पूर्वधारणाओं को चुनौती देती है। पश्चिमी राज्य दूसरों से बेहतर हैं, जबकि उत्तरी और दक्षिणी राज्य
औसत दर्जे की प्रगति प्रदर्शित करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कु छ उत्तर-पूर्वी राज्य उच्च श्रमिक जनसंख्या अनुपात
प्रदर्शित करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश 64.9%, मेघालय 65.8% और नागालैंड 69.4% है, जबकि अन्य पिछड़े हुए
हैं। असमानताओं को दूर करने के  लिए, नीति निर्माताओं को रोजगार के  अवसरों, कौशल विकास कार्यक्रमों और कम
श्रमिक जनसंख्या अनुपात वाले क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने वाली पहलों पर ध्यान कें द्रित करना चाहिए।
सरकार, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों के  बीच सहयोग देश भर में अधिक संतुलित और समावेशी कार्यबल
भागीदारी परिदृश्य को बढ़ावा देने में योगदान दे  सकता है।

मनरेगा: आंकड़ों में दर्शाया गया है कि राज्यों में मनरेगा का अलग-अलग क्रियान्वयन ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने में
असमान प्रभावशीलता को दर्शाता है। जबकि 27.27% राज्य 75% से अधिक इच्छुक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं,
जो इन क्षेत्रों में मजबूत प्रशासन को दर्शाता है, वहीं 33.33% राज्य 25% से कम मांग को पूरा करते हैं, जो वितरण में
महत्वपूर्ण चुनौतियों का संके त है। यह असमानता नौकरशाही की अक्षमताओं या जागरूकता की कमी जैसे मुद्दों का
संके त देती है। मिजोरम और लद्दाख में पूर्ण रोजगार इष्टतम निष्पादन का उदाहरण है, जो संभवतः छोटी आबादी और
प्रभावी स्थानीय शासन द्वारा सहायता प्राप्त है। इसके  विपरीत, अंडमान और निकोबार और पंजाब में शून्य प्रतिशत
पूर्ति चिंताजनक है, जो हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। ये आंकड़े विभिन्न क्षेत्रों में मनरेगा की पहुंच
और प्रभाव को बेहतर बनाने के  लिए अनुरूप रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

गैर-कृ षि क्षेत्र में सामाजिक लाभ के  बिना कामगार: ये आँकड़े भारत भर में गैर-कृ षि कामगारों के  लिए सामाजिक
सुरक्षा कवरेज में एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। लगभग 43% राज्यों में ऐसे 75% से अधिक कामगार बिना लाभ
के  हैं, सामाजिक सुरक्षा जाल में एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह अंतर कार्यबल के  एक बड़े हिस्से को स्वास्थ्य सेवा आपात
स्थिति और आय अस्थिरता जैसे जोखिमों के  लिए उजागर करता है। दिल्ली और पंजाब में उच्च संख्या अधिक
शहरीकृ त या औद्योगिक क्षेत्रों में नीति हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को इंगित करती है। इसके  विपरीत, लद्दाख के
कम आंकड़े बेहतर कवरेज या छोटे कार्यबल का संके त देते हैं, जो स्थानीयकृ त या क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों की
प्रभावशीलता की ओर इशारा करते हैं। कु ल मिलाकर, ये संख्या कार्यबल के  व्यापक हिस्से की सुरक्षा के  लिए
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के  विस्तार और अनुकू लन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है।



अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बैंक ऋण: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से राज्यवार बैंक ऋण का वितरण भारत भर में
वित्तीय पहुँच में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाता है। लगभग 64% राज्यों में 25% से कम बैंक ऋण होने के
कारण, बैंकिंग सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों का स्पष्ट संके त मिलता है, मुख्य रूप से बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े
क्षेत्रों में। बैंक ऋण की यह कम पहुँच आर्थिक विकास और छोटे व्यवसायों और उद्योगों के  विकास में बाधा डाल सकती
है। इसके  विपरीत, महाराष्ट्र जैसे राज्य, जहाँ ऋण की उपलब्धता अधिक है, संभवतः बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों और
विकास के  अवसरों से लाभान्वित होंगे। 25-75% और 75% से ऊपर के  ब्रैके ट में राज्यों का लगभग बराबर अनुपात यह
दर्शाता है कि जहाँ कु छ क्षेत्रों में अच्छी सेवाएँ हैं, वहीं एक बड़ा हिस्सा अभी भी अपर्याप्त वित्तीय सेवाओं से जूझ रहा है,
जो इस अंतर को पाटने के  लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाता है।

चित्र 35 (Year 2023) चित्र 36 (Year 2023)

चित्र 37 (Year 2023) चित्र 38 (Year 2021)

चित्र 39 (Year 2022) चित्र 40 (Year 2022)



E. कानूनी संसाधन 

भारत के  नागरिकों को न्याय प्रदान करने के  लिए कानूनी संसाधन तक पहुँच महत्वपूर्ण है। देश की बढ़ती आबादी के
कारण, भारतीय न्यायालय और पुलिस विभिन्न राज्यों में कानून और व्यवस्था के  मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के
लिए तनावग्रस्त प्रतीत होते हैं। इस स्तंभ को पुलिस, लंबित मामलों, उच्च न्यायालयों, कानूनी सेवा क्लीनिक, राज्य
नागरिक पोर्टल, जेलों और लिंग परिवर्तनशीलता को कवर करने वाले 15 उप-सूचकांकों द्वारा समझा जाता है।

इस स्तंभ में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य आश्चर्यजनक रूप से नागालैंड है, जो कु ल मिलाकर एक
महत्वाकांक्षी राज्य है। इसे 0.67 अंक मिले  हैं। दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है जिसे 0.66
अंक मिले  है। इस स्तंभ में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार है जिसे 0.36 अंक मिले हैं।  0.39 अंक के
साथ उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। AEI स्कोर को दर्शाने वाला एक चार्ट चित्र 41 में
दिखाया गया है। चित्र 42 में कें द्र शासित प्रदेशों के  लिए चार्ट दिखाया गया है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य
लक्षद्वीप है जिसे 0.61 अंक मिले हैं। 0.29 के  साथ सबसे खराब प्रदर्शन दमन और दीव का रहा।

चित्र 41



चित्र 42

पुलिस: पुलिस के  प्रदर्शन को मापने वाले संके तक प्रति सिविल पुलिस स्टेशन जनसंख्या, प्रति जनसंख्या कु ल पुलिस
स्टेशन, प्रति पुलिस अधिकारी कै दी और राज्य पुलिस अधिकारी रिक्ति हैं। प्रति सिविल पुलिस स्टेशन जनसंख्या के
लिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन मणिपुर का है जिसका मूल्य 211 है और सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है जिसका मूल्य
1695 है। प्रति जनसंख्या कु ल पुलिस स्टेशन के  लिए, सबसे खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का है और सबसे अच्छा प्रदर्शन
उत्तराखंड का है। प्रति पुलिस अधिकारी कै दियों के  लिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन नागालैंड का है जिसका मूल्य 14 है
जबकि सबसे खराब प्रदर्शन उत्तराखंड का है जिसका मूल्य 532 है। राज्य पुलिस अधिकारी रिक्ति के  लिए, सबसे अच्छा
प्रदर्शन सिक्किम का है जिसे -4.2 अंक मिले हैं जबकि सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है जिसका जिसे 53.8 अंक मिले  
हैं।  चित्र 43, चित्र 44, चित्र 45 और चित्र 46 विभिन्न राज्यों के  लिए इन चार माप मापदंडों का प्रतिशत-वार ब्यौरा
दिखाते हैं।

लंबित मामले: इस संके तक को दो मापदंडों द्वारा मापा जाता है: लंबित मामलों का अनुपात (0-1 वर्ष) और जांच के
लिए कु ल मामलों के  प्रतिशत के  रूप में कु ल लंबित मामलों का प्रतिशत। पहले पैरामीटर में, बिहार 20.2 के  मूल्य के
साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है, और सिक्किम 76.8 के  मूल्य के  साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला
राज्य है। दूसरे पैरामीटर में, गुजरात 6.9 के  मूल्य के  साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जबकि मणिपुर
92.7 के  मूल्य के  साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। चित्र 48 राज्यों के  अनुसार इन मापदंडों का प्रतिशत
विभाजन दर्शाता है।

उच्च न्यायालय: इस सूचक को न्यायालय कक्ष की कमी, प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश जनसंख्या, उच्च न्यायालय
न्यायाधीश रिक्ति, तथा प्रति जनसंख्या क्रियाशील ई-न्यायालय की संख्या के  आधार पर मापा जाता है। न्यायालय कक्ष
की कमी के  लिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है जिसका मान -7.3 है, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन
करने वाला राज्य मेघालय है जिसका मान 46.5 है। प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश जनसंख्या के  लिए, सबसे अच्छा
प्रदर्शन करने वाला राज्य सिक्किम है जिसका मान 227667 है, तथा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार है
जिसका मान 3674088 है। उच्च न्यायालय न्यायाधीश रिक्ति के  लिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य सिक्किम,
नागालैंड, मिजोरम, असम, तथा अरुणाचल प्रदेश हैं जिनका मान 0 है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य
राजस्थान है। प्रति जनसंख्या क्रियाशील ई-न्यायालय की संख्या के  लिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य
मिजोरम है जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। आंकड़े 45, 47 तथा 49 राज्यों के  भीतर इन
मापदंडों का प्रतिशत विभाजन दर्शाते हैं।



कानूनी सेवा क्लिनिक और नागरिक पोर्टल: यह संके तक प्रति कानूनी सेवा कें द्र औसत गांवों और राज्य नागरिक पोर्टल
द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के  आधार पर मापा जाता है। पूर्व के  लिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य
के रल है जिसका मान 2.8 है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है जिसका मान 19567 है। उत्तरार्द्ध के
लिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात है जिसका मान 91 है और 0 के  स्कोर वाले दो सबसे खराब प्रदर्शन
करने वाले राज्य हैं: मणिपुर और मिजोरम। चित्र 46 और चित्र 48 इन दो मापदंडों में राज्यों का प्रतिशत विभाजन
दिखाते हैं।

जेल अधिभोग: यह संके तक राज्य में जेलों में कै दियों के  प्रतिशत अधिभोग को मापता है। आश्चर्यजनक रूप से, कई
राज्यों में कै दियों का प्रतिशत 100% से अधिक है, जो जेलों में भीड़भाड़ और कै दियों की देखभाल के  लिए उचित
बुनियादी ढांचे की कमी को दर्शाता है। इस संके तक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य नागालैंड है, जिसकी दर
34.5% है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी दर 185% है। चित्र 50 जेल अधिभोग के  संबंध
में राज्यों का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। सत्तावन प्रतिशत राज्यों में यह दर 100% से अधिक है। इन राज्यों में जेलों की
संख्या बढ़ाने के  लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से विचाराधीन कै दियों के  मामले में अदालतों के
तेज़ फै सले से भी जेल अधिभोग को कम करने में मदद मिलेगी।

लिंग: इस संके तक को महिला न्यायाधीशों और पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी के  आधार पर मापा जाता है। लिंग के
मामले में सिक्किम सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसका प्रतिशत 33.3 है। इस क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन
करने वाले राज्यों में बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा शामिल हैं, जिनका स्कोर 0 है। लिंग के  मामले में
आंध्र प्रदेश सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसका स्कोर 21.8 है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य
त्रिपुरा है, जिसका स्कोर 5.8 है। चित्र 52 और 53 इन दो मापदंडों पर राज्यों का प्रतिशत विवरण दिखाते हैं।
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चित्र 52 (Year 2021) चित्र 53 (Year 2022)
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चित्र 56 (Year 2023)



ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के  बीच क्षेत्रीय असमानताओं से उत्पन्न शक्ति गतिशीलता आर्थिक, राजनीतिक और
सामाजिक परिदृश्य को आकार देती है। आर्थिक अवसर, संसाधन पहुँच और राजनीतिक प्रभाव अक्सर शहरी कें द्रों के
पक्ष में होते हैं, जिससे ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी बढ़ जाता है। समावेशी नीतियों को लागू करने के  लिए इस
स्थानिक लेंस के  माध्यम से आजीविका की जाँच करना अनिवार्य है। यह संसाधनों के  असमान वितरण, रोजगार
चुनौतियों और न्याय तक पहुँच में असमानताओं को उजागर करता है। इन असमानताओं को स्वीकार करके  और
उनका समाधान करके , नीति निर्माता विकास के  लिए व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे  सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए
कि ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों को टिकाऊ और समान विकास के  लिए आवश्यक ध्यान और समर्थन मिले।
लगभग 70% आबादी, जो 68% घरों का गठन करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जबकि 29.2% आबादी, जो 32% घरों
का गठन करती है, शहरी क्षेत्रों में रहती है।

चित्र 57

किसकी समानता?



A. मूलभूत सुविधाएं
 
इस रिपोर्ट में विचारित सभी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के  मामले में ग्रामीण और शहरी आबादी के  बीच अंतर
मौजूद है, तथा ग्रामीण आबादी वंचित स्थिति में है।

चित्र 58

पीने के  पानी तक पहुँच: सुरक्षित पीने के  पानी का प्रावधान स्वास्थ्य और पोषण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण गैर-खाद्य
कारक है। औसतन, के वल 22.5% ग्रामीण परिवारों को पूरे वर्ष अपने भूखंड या यार्ड में पाइप से पानी की सुविधा मिलती है, जबकि
शहरी आबादी के  58.9% लोगों को ऐसी सुविधा मिलती है। इसका मतलब है कि ग्रामीण भारत में बहुत से लोग भूजल और
अनुपचारित सतही जल पर निर्भर हैं। यह जल जीवन मिशन योजना की पहुँच के  बारे में सवाल उठाता है, जिसका उद्देश्य 2024 तक
ग्रामीण भारत के  सभी घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

स्वच्छता तक पहुँच: शौचालयों तक पहुँच वाले घरों के  प्रतिशत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्पष्ट
है। शहरी क्षेत्रों में शौचालयों तक पहुँच वाले 80.8% घरों काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आँकड़ा 68.8% है,
जो कि कम लेकिन फिर भी पर्याप्त है।

हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय तक पहुंच प्राप्त करने में चुनौतियों को स्वीकार करना आवश्यक है। सीमित बुनियादी ढांचे के
विकास, भौगोलिक बाधाओं और आर्थिक असमानताओं जैसे कारक ग्रामीण समुदायों को शौचालय की सुविधा प्राप्त करने में
कठिनाइयों का सामना करने में योगदान करते हैं। ये बाधाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के  बीच स्वच्छता पहुंच में असमानताओं को दूर
करने के  लिए लक्षित हस्तक्षेप और बुनियादी ढांचे के  निवेश की आवश्यकता पर जोर देती हैं।



स्वच्छ खाना पकाने के  ईंधन तक पहुँच: स्वच्छ खाना पकाने के  ईंधन तक पहुँच शहरी और ग्रामीण परिवारों के  बीच
उल्लेखनीय अंतर दर्शाती है। लगभग 92% शहरी परिवार स्वच्छ खाना पकाने के  ईंधन का उपयोग करते हैं, जबकि
के वल 49.8% ग्रामीण परिवारों ने इस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को अपनाया है। 95% ग्रामीण आबादी के  घर पर बिजली का
उपयोग करने के  साथ समग्र ऊर्जा पहुँच में प्रगति के  बावजूद, स्वच्छ खाना पकाने के  ईंधन में बदलाव में आनुपातिक
वृद्धि नहीं हुई है।

डिजिटल सेवाओं तक पहुँच: जबकि मोबाइल उपयोग में असमानता न्यूनतम है, ग्रामीण क्षेत्रों में 93.3% और शहरी क्षेत्रों
में 96.6% की दर के  साथ, इंटरनेट अपनाने में एक उल्लेखनीय अंतर मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में, के वल 41% आबादी ने
इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठाया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में, अपनाने की दर अधिक है लेकिन अभी भी के वल 64.6% है।
यह पर्याप्त अंतर डिजिटल विभाजन को पाटने के  लिए कें द्रित पहलों की आवश्यकता विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों में
इंटरनेट पहुँच को बढ़ाने पर जोर देता है, 

B. स्वास्थ्य

प्रस्तुत प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा उपयोग और कवरेज का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
संके तकों, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और विभिन्न सामाजिक समूहों तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के  बीच
असमानताओं के  बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये आंकड़े न के वल मौजूदा असमानताओं को रेखांकित
करते हैं, बल्कि लक्षित हस्तक्षेपों और नीति निर्माण के  लिए महत्वपूर्ण मीट्रिक के  रूप में भी काम करते हैं। संक्षेप में, ये
प्रतिशत सामूहिक रूप से स्वास्थ्य सेवा उपयोग और कवरेज का एक व्यापक मोज़ेक बनाते हैं, जो विभिन्न सामाजिक
समूहों तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के  बीच स्वास्थ्य परिदृश्य की सूक्ष्म समझ प्रदान करते हैं। यह डेटा असमानताओं को
कम करने, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने और अंततः, विभिन्न समुदायों में माताओं और बच्चों के  लिए समग्र स्वास्थ्य
परिणामों में सुधार करने के  उद्देश्य से साक्ष्य-आधारित नीतियों को आकार देने के  लिए अमूल्य है।

चित्र 59



प्रसवपूर्व देखभाल में असमानता: ग्रामीण क्षेत्रों (54.2%) की तुलना में प्रसवपूर्व देखभाल में शहरी लाभ (68.1%) बेहतर
स्वास्थ्य सेवा पहुंच और जागरूकता का परिणाम हो सकता है। शहरी सेटिंग्स में अक्सर अधिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं
और सूचना प्रसार होता है, जो गर्भवती माताओं को पर्याप्त प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त करने के  लिए प्रोत्साहित करता है,
जो गर्भावस्था के  दौरान माँ और बच्चे दोनों के  स्वास्थ्य की निगरानी के  लिए महत्वपूर्ण है।

प्रसवोत्तर देखभाल में असमानता: प्रसवोत्तर देखभाल में शहरी क्षेत्र (84.6%) ग्रामीण क्षेत्रों (75.4%) से आगे हैं, जो
बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुँच और जागरूकता को दर्शाता है। शहरी महिलाओं को स्वास्थ्य पेशेवरों से प्रसव के  बाद समय
पर देखभाल मिलने की अधिक संभावना है, जिससे संभावित जटिलताओं का शीघ्र पता लगाना और उनका प्रबंधन
सुनिश्चित होता है, जिससे बेहतर मातृ और नवजात परिणामों में योगदान मिलता है।

 संस्थागत जन्म असमानता: ग्रामीण (86.7%) की तुलना में संस्थागत जन्मों में शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बढ़त (93.8%)
शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और कु शल परिचारकों तक बेहतर पहुंच को दर्शाती है। यह असमानता सुरक्षित प्रसव
प्रथाओं के  लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के  महत्व पर जोर देती है।
 
स्वास्थ्य बीमा कवरेज में असमानता: ग्रामीण क्षेत्रों (42.4%) की तुलना में स्वास्थ्य बीमा कवरेज (38.1%) में शहरी क्षेत्रों
में मामूली अंतर यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में जागरूकता और पहुँच बढ़ाने की आवश्यकता है। यह अंतर आय स्तर,
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के  बुनियादी ढांचे जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है, जो शहरी स्वास्थ्य बीमा पहुंच में
सुधार के  क्षेत्रों को उजागर करता है।
 
टीकाकरण असमानता: ग्रामीण क्षेत्र (57.0%) बचपन के  टीकाकरण में शहरी (43.1%) से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जो
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह ग्रामीण समुदायों में लक्षित टीकाकरण अभियानों और
आउटरीच प्रयासों के  परिणामस्वरूप हो सकता है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बच्चों के  बीच व्यापक
टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करने और रोकथाम योग्य बीमारियों को कम करने के  लिए निरंतर प्रयासों के  महत्व पर
जोर देता है।

C. शिक्षा
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स्कू लों की कु ल संख्या में ग्रामीण-शहरी विभाजन विभिन्न भौगोलिक परिवेश में शैक्षिक बुनियादी ढांचे और पहुंच में
असमानता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जो विस्तृत परिदृश्य और बिखरी हुई आबादी की विशेषता रखते हैं, स्कू लों
की अधिक व्यापकता प्रदर्शित करते हैं, जो संभावित रूप से बिखरी हुई आबादी की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा
करते हैं। यह वितरण ग्रामीण क्षेत्रों की अक्सर कृ षि प्रकृ ति के  अनुरूप है, जो कृ षि गतिविधियों में लगे परिवारों की
जरूरतों को पूरा करता है। इसके  विपरीत, उच्च जनसंख्या घनत्व और अधिक कें द्रीकृ त आर्थिक अवसरों वाले शहरी
क्षेत्रों में स्कू लों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। यह प्रतिमान घनी शहरी आबादी की सेवा के  लिए शैक्षिक
सुविधाओं के  संके न्द्रण से निकल कर आ सकता है।

ग्रामीण-शहरी शैक्षिक परिदृश्य सरकारी और निजी स्कू लों की व्यापकता में एक अलग पैटर्न प्रदर्शित करता है, जो
व्यापक सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकारी स्कू लों की प्रधानता सुलभ शिक्षा
प्रदान करने के  लिए सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थानों पर निर्भरता को रेखांकित करती है, विशेष रूप से,
विस्तृत परिदृश्यों में फै ले आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के  लिए। ये सरकारी स्कू ल ग्रामीण आबादी की शैक्षिक
आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके  विपरीत, शहरी क्षेत्रों में, जहाँ अधिक आर्थिक
अवसर हैं, निजी स्कू लों का अनुपात अधिक है। शहरी आबादी, जिसके  पास अक्सर वैकल्पिक शिक्षा विकल्पों को
तलाशने के  लिए वित्तीय साधन होते हैं, निजी संस्थानों की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि उन्हें छोटे वर्ग आकार और
बेहतर सुविधाएँ जैसे कथित लाभ मिलते हैं।
 
इसके  विपरीत, जबकि निजी स्कू ल शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति
है, जो एक उभरती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह आर्थिक स्थितियों में सुधार या ग्रामीण समुदायों में विविध शैक्षिक
विकल्पों की बढ़ती मांग की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। सरकारी और निजी स्कू लों के  वितरण में ग्रामीण-शहरी विभाजन
उन अनुरूप शैक्षिक नीतियों की आवश्यकता को उजागर करता है जो दोनों सेटिंग्स की अनूठी चुनौतियों और
आकांक्षाओं को संबोधित करती हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करती हैं और विविध भौगोलिक
परिदृश्यों में समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देती हैं।

 साथ ही, ग्रामीण-शहरी शिक्षा का अंतर विविध आबादी की जरूरतों को पूरा करने में सूक्ष्म गतिशीलता को उजागर
करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कू लों की व्यापकता बिखरे हुए समुदायों, विशेष रूप से कृ षि गतिविधियों में लगे
लोगों की सेवा के  लिए सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित शिक्षा के  महत्व को स्वीकार करती है। इसके  विपरीत, शहरी
क्षेत्रों में निजी स्कू लों की अधिक उपस्थिति आर्थिक समृद्धि और कें द्रीकृ त अवसरों के  साथ मेल खाती है, जो वैकल्पिक
शैक्षिक विकल्पों की मांग पर जोर देती है।



 

वित्तीय समावेशन का सार वित्तीय सेवाओं की सार्वभौमिक वितरण सुनिश्चित करना है, जिसमें सक्रिय और कार्यात्मक
बैंक खाते, कम लागत वाले ऋण, वित्तीय सलाहकार सेवाएं, बीमा सुविधाएं आदि शामिल हैं। बैंकिंग को एक मूलभूत
अवसंरचना के  रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्तियों और परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से
सशक्त बनाने के  लिए महत्वपूर्ण साधन प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा नियोजित, सेवानिवृत्त, विकलांग और
बेरोजगारों के  लिए सहायता सुनिश्चित करती है, आय स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देती है, इस प्रकार,
सभी को सुरक्षित और सशक्त महसूस कराती है, शोषण को रोकती है। चूंकि निश्चित रूप से ग्रामीण और शहरी के  बीच
एक शक्ति गतिशीलता है, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय असमानता के  लेंस के  माध्यम से सामाजिक-
आर्थिक उप-संके तक कितने व्यापक रूप से अपनाए जाते हैं।
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कार्य तक पहुँच: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के  व्यक्तियों के  लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात दिलचस्प रुझान प्रकट
करता है। शहरी क्षेत्रों में, यह अनुपात 47.7% है, जबकि आश्चर्यजनक रूप से, यह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, जो 59.4%
तक पहुँच गया है। यह अप्रत्याशित अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय रोजगार जुड़ाव को उजागर करता है, जो संभवतः
उन क्षेत्रों में मनरेगा और अन्य ग्रामीण योजनाओं के  माध्यम से विविध आर्थिक गतिविधियों और अवसरों से प्रभावित है।
 
स्वास्थ्य बीमा तक पहुँच: अप्रत्याशित रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा कवरेज 42.4% तक पहुँच गया है, जबकि
शहरी क्षेत्रों में यह 38.1% है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा और वित्तपोषण पहलों के  कार्यान्वयन
में वृद्धि की आवश्यकता को दर्शाता है। दोनों जनसांख्यिकी में अधिक व्यापक और समान कवरेज सुनिश्चित करने के
लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अन्य योजनाओं के  बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन बढ़ाने की दिशा में
प्रयास किए जाने चाहिए।

 बैंक खातों तक पहुँच: शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के  लगभग 95% परिवारों के  पास बैंक खातों तक पहुँच है।
बैंकिंग सेवाओं तक यह व्यापक पहुँच विभिन्न समुदायों में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक रुझान को
दर्शाती है।
 

D. सामाजिक आर्थिक सुरक्षा 



दिव्यांगों को सहायता: शहरी क्षेत्रों में के वल 19.9% ​​दिव्यांग आबादी को सरकारी सहायता मिलती है, जबकि ग्रामीण
क्षेत्रों में यह आंकड़ा 22.4% से थोड़ा अधिक है। इसका मतलब है कि विकलांग व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या ने
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सरकारी योजनाओं, जैसे दिशा, विकास, घरौंदा
और कई अन्य का लाभ नहीं उठाया है। यह नीति निर्माताओं के  लिए कार्रवाई करने और दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा
करने वाले समावेशी सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

 इसके  अलावा, शहरी क्षेत्रों में गैर-कृ षि अनौपचारिक रोजगार पर 66% की महत्वपूर्ण निर्भरता है, जबकि ग्रामीण
आबादी का 80% इस पर निर्भर है। गैर-कृ षि ग्रामीण आबादी का 59.9% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच से
वंचित है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 49.4% है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, जो चिकित्सा, बीमारी, मातृत्व
और विकलांगता लाभ प्रदान करता है, और कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, जो
सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है, भारत में श्रमिकों के  लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों से निपटने वाले दो कानून हैं।
हालाँकि, ये अधिनियम के वल दस से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं और
इसलिए अधिकांश असंगठित क्षेत्र के  प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, अनौपचारिक क्षेत्र के  अधिकांश श्रमिक
सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित हैं।
 
E. कानूनी संसाधन 

हालांकि भारत की 60 प्रतिशत आबादी अभी भी ग्रामीण इलाकों में रहती है, लेकिन क्षेत्रवार पुलिसिंग मशीनरी शहरी
इलाकों में कहीं ज्यादा कें द्रित है। औसतन, एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन 337.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है—
यह शहरी लोगों (20.2 वर्ग किमी) द्वारा कवर किए गए क्षेत्र का 16.7 गुना है।
सभी 30 राज्यों/कें द्र शासित प्रदेशों 55 जिनके  लिए डेटा उपलब्ध है, में ग्रामीण क्षेत्रों के  पुलिस स्टेशन शहरी की तुलना
में बड़े क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं। उदाहरण के  लिए, हिमाचल प्रदेश के  ग्रामीण पुलिस स्टेशन शहरी पुलिस स्टेशनों की
तुलना में 118 गुना अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह क्रमशः 41 और 36 गुना है। के रल
और पुडुचेरी एकमात्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां अंतर मामूली है56। बड़े और मध्यम आकार के  राज्यों में, राजस्थान
प्रति ग्रामीण पुलिस स्टेशन सबसे बड़ा क्षेत्र (प्रति पीएस 684 वर्ग किमी) और के रल प्रति शहरी पुलिस स्टेशन सबसे बड़ा
क्षेत्र (प्रति पीएस 74 वर्ग किमी) कवर करता है। औसतन, ग्रामीण पुलिस स्टेशन शहरी पुलिस स्टेशनों (94,683) की
तुलना में थोड़ी बड़ी - और शायद अधिक बिखरी हुई - आबादी (97,362) को सेवा प्रदान करते हैं।
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4.2 जाति समूह के  अनुसार: एससी, एसटी, ओबीसी

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी को अक्सर
मूलभूत सुविधाओं जैसे कि नल का पानी, शौचालय की सुविधा और आवास तक पहुँचने के  मामले में प्रणालीगत
भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक समानता में प्रगति के  बावजूद, इन हाशिए पर पड़े समुदायों को अक्सर ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता
है जो उनकी आवश्यकताओं तक समान पहुँच में बाधा डालती हैं। बुनियादी ढाँचे के  विकास में असमानताएँ, भेदभावपूर्ण
प्रथाएँ और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ आवश्यक सेवाओं के  असमान वितरण में योगदान करती हैं। इन मुद्दों को
संबोधित करने के  लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को संबोधित करता है
और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके  कि समाज का हर वर्ग, जाति या पृष्ठभूमि की
परवाह किए बिना, आवश्यक सुविधाओं तक समान पहुँच का आनंद ले सके ।
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आँकड़े विभिन्न सामाजिक समूहों में आवश्यक सुविधाओं तक पहुँच में भारी असमानताएँ दर्शाते हैं। अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के  50% से भी कम परिवारों को पूरे वर्ष पाइप से पानी की
निरंतर पहुँच मिलती है। उल्लेखनीय रूप से, के वल 19.5% अनुसूचित जनजाति की आबादी को सालाना पाइप से पानी
की पर्याप्त पहुँच मिलती है, जो उनके  तीव्र हाशिए पर होने पर जोर देता है। इसी तरह, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच में
सुधार दिखाई देता है, जहाँ 60-80% लोगों को पहुँच है, लेकिन अनुसूचित जनजातियाँ सबसे कम सुविधा प्राप्त हैं,
जहाँ के वल 66% लोगों को ही पहुँच है। आवास के  मामले में, लगभग 50% परिवारों ने, चाहे वे किसी भी श्रेणी के  हों,
पहली बार घर खरीदा या बनवाया है। यह आवास हासिल करने में चुनौतियों का संके त देता है। ये आँकड़े अंतर को
पाटने और सभी सामाजिक समूहों के  लिए पानी, स्वच्छता और आवास तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के  लिए
लक्षित पहलों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं।



B. स्वास्थ्य 
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माताओं द्वारा कम से कम चार प्रसवपूर्व देखभाल सत्र (%): यह पैरामीटर उन माताओं के  प्रतिशत को मापता है जिन्होंने
गर्भावस्था के  दौरान कम से कम चार प्रसवपूर्व देखभाल सत्र करवाए। विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों में विश्लेषण से
अलग-अलग पैटर्न का पता चलता है। अनुसूचित जाति की माताओं में, 55.3% ने इस मानदंड को पूरा किया, जबकि
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य के  लिए इसी प्रतिशत क्रमशः 57.6%, 57.2% और 64.4% हैं। डेटा
एक उल्लेखनीय असमानता को रेखांकित करता है, जिसमें 'अन्य' के  रूप में वर्गीकृ त माताओं ने अपने अनुसूचित
जाति समकक्षों की तुलना में अनुशंसित प्रसवपूर्व देखभाल यात्राओं का अधिक पालन किया, जिन्होंने इसके  विपरीत,
इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानदंड  को पूरा करने की तुलनात्मक रूप से कम दर का प्रदर्शन किया।

जिन माताओं को प्रसव के  2 दिनों के  भीतर प्रसवोत्तर देखभाल मिली (%): प्रसवोत्तर देखभाल मीट्रिक सामाजिक
समूहों के  बीच असमानताओं को दर्शाता है, जिसमें 71.9% एससी, 72.7% एसटी, 74.2% ओबीसी और 71.2% अन्य को
समय पर देखभाल मिली। अन्य पिछड़ा वर्ग की माताओं का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर है पर इनके  सामाजिक-आर्थिक,
भौगोलिक और सांस्कृ तिक कारकों को समझना आवश्यक है। कम प्रतिशत प्राप्त होना अनुसूचित जाति की माताओं
के  लिए सुलभता चुनौतियों का संके त देते हैं, जो दूरदराज के  क्षेत्रों में लक्षित जागरूकता अभियानों और बेहतर
बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को दर्शाता है। इन असमानताओं को दूर करने के  लिए सभी मातृ जनसांख्यिकी के  लिए
समान स्वास्थ्य सेवा पहुंच और परिणाम सुनिश्चित करने के  लिए अनुरूप हस्तक्षेप की आवश्यकता है।



स्वास्थ्य बीमा या वित्तपोषण द्वारा आवरणित  परिवारों का प्रतिशत: यह आंकड़ा स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य सेवा व्यय के
लिए वित्तीय सहायता वाले परिवारों का प्रतिशत दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, अनुसूचित जाति परिवारों में से 42.7%
के  पास कवरेज है, जबकि अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत थोड़ा अधिक यानी 46.8% है। अन्य पिछड़ा वर्ग 43.0%
पर है, जो कवरेज के  मध्यम स्तर को दर्शाता है। हालांकि, सामान्य श्रेणी (अन्य) के  लिए यह आंकड़ा 34.8% तक गिर
जाता है। यह विसंगति बीमा की पैठ को विशेष रूप से सामान्य श्रेणी में बेहतर बनाने के  लिए लक्षित प्रयासों की
आवश्यकता को दर्शाती है । पहुँच में बाधाओं को दूर करना, जागरूकता बढ़ाना और नीतियों को अनुकू लित करना
अधिक समावेशी स्वास्थ्य सेवा वित्तीय सहायता में योगदान दे  सकता है।
 
प्राप्त टीकाकरण (%): यह संके तक उन व्यक्तियों, संभवतः बच्चों, का प्रतिशत दर्शाता है, जिन्हें अनुशंसित टीकाकरण
प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से, 55.5% अनुसूचित जाति के  व्यक्तियों को टीका लगाया गया है। अनुसूचित जनजाति का
प्रतिशत थोड़ा अधिक 59.8% है, जो अपेक्षाकृ त बेहतर कवरेज को दर्शाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग 55.1% पर है, जो
टीकाकरण के  मध्यम स्तर को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, सामान्य श्रेणी (अन्य) के वल 45.0% कवरेज के  साथ
पिछड़ी हुई है। जागरूकता, पहुंच और शिक्षा जैसे कम टीकाकरण दरों में योगदान करने वाले कारकों को संबोधित
करना महत्वपूर्ण है, जिससे व्यापक टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित हो और समग्र सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले,
खासकर हाशिए पर पड़े समूहों के  बीच।

मातृ स्वास्थ्य के  क्षेत्र में, समय पर प्रसवोत्तर देखभाल में असमानताएँ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
पिछड़ी जातियों और सामान्य वर्ग (अन्य) के  बीच अलग-अलग प्रतिमान को दर्शाती हैं। इन भिन्नताओं के  पीछे  के
कारणों को समझना उन रणनीतियों की रूपरेखा बनाने  के  लिए महत्वपूर्ण है जो प्रत्येक सामाजिक समूह के  सम्मुख
आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करती हैं, इस प्रकार मातृ स्वास्थ्य देखभाल में समानता को बढ़ावा मिलता
है।

इसी तरह, स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाले परिवारों का प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा पहुँच के  वित्तीय पहलू पर प्रकाश डालता है।
जबकि अनुसूचित जनजाति परिवारों में कवरेज थोड़ा अधिक है, सामान्य श्रेणी के  लिए कम प्रतिशत बीमा की पैठ में
सुधार और स्वास्थ्य सेवा के  लिए वित्तीय सहायता तक पहुँच में सामाजिक असमानताओं को कम करने के  लिए
अनुरूप दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है। इसके  अलावा, टीकाकरण कवरेज प्रतिशत आवश्यक टीकाकरण
सुनिश्चित करने में असमानताओं को उजागर करता है, विशेष रूप से, सामान्य श्रेणी (अन्य) के  बीच। ये अंतर्दृष्टि लक्षित
स्वास्थ्य शिक्षा अभियानों, टीकाकरण सेवाओं तक बेहतर पहुँच और समग्र टीकाकरण दरों को बढ़ाने के  लिए समुदाय-
विशिष्ट हस्तक्षेपों के  महत्व को रेखांकित करती है। शहरी-ग्रामीण असमानताओं को संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है,
क्योंकि ये भिन्नताएँ भिन्न स्वास्थ्य सेवा परिणामों में योगदान कर सकती हैं।



चित्र 66
C. शिक्षा 

कु ल स्कू ल नामांकन में सामाजिक विभाजन विभिन्न श्रेणियों में स्पष्ट है, जो ऐतिहासिक और सामाजिक-आर्थिक
असमानताओं को दर्शाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति  अलग-अलग समुदायों का
प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से प्रत्येक को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अन्य पिछड़ा वर्ग  श्रेणी में उच्च
नामांकन शिक्षा तक बेहतर पहुँच का संके त दे  सकता है, जो संभवतः जागरूकता अभियानों या सरकारी पहलों से
प्रभावित है। ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे अनुसूचित जाति समुदाय, स्कू लों में उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व दिखाते हैं,
जो शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के  प्रयासों का सुझाव देते हैं। इसी तरह, अनुसूचित जनजाति नामांकन आदिवासी
समुदायों के  छात्रों की उपस्थिति को दर्शाता है, जो अक्सर आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रहते हैं। सामाजिक विभाजन
को पाटने के  लिए ऐतिहासिक भेदभाव, आर्थिक असमानताओं और भौगोलिक चुनौतियों को संबोधित करना
आवश्यक है। नीतियों को शैक्षिक संसाधनों को समान बनाने, हाशिए पर पड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने और
सभी सामाजिक समूहों में शिक्षा के  महत्व के  बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने पर ध्यान कें द्रित करना चाहिए।
समावेशी हस्तक्षेपों को सभी के  लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के  लिए शैक्षिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले
सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृ तिक कारकों पर विचार करना चाहिए।

निष्कर्षतः, स्कू ल नामांकन और बुनियादी ढांचे के  वितरण दोनों में सामाजिक और शैक्षिक परिदृश्य ऐतिहासिक,
सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक कारकों के  लगातार प्रभाव को रेखांकित करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग  श्रेणी में उच्च
नामांकन, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व, शिक्षा तक पहुंच में
वृद्धि के  माध्यम से ऐतिहासिक हाशिए पर जाने की समस्या को दूर करने के  लिए सराहनीय प्रयासों को दर्शाता है।
हालांकि, चुनौतियां बनी हुई हैं, सामाजिक विभाजन को पाटने के  लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
नीतियों को ऐतिहासिक भेदभाव, आर्थिक असमानताओं और भौगोलिक विषमताओं को लक्षित करना चाहिए, हाशिए
पर पड़े क्षेत्रों में शैक्षिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे में सुधार के  समानीकरण पर जोर देना चाहिए।



D. सामाजिक आर्थिक सुरक्षा 

चित्र 67

भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) और बेरोजगारी दर (UR) पर प्रस्तुत आँकड़े
रोजगार के  अवसरों और बेरोजगारी में मौजूदा असमानताओं को रेखांकित करते हैं। उल्लेखनीय रूप से, अनुसूचित
जनजाति  51% पर अपेक्षाकृ त उच्च श्रमिक जनसंख्या अनुपात प्रदर्शित करता है, जो कार्यबल में एक महत्वपूर्ण
अनुपात का सुझाव देता है, फिर भी 18% का बेरोजगारी दर निरंतर बेरोजगारी चुनौतियों को इंगित करता है। इसके
विपरीत, अनुसूचित जाति को कम श्रमिक जनसंख्या अनुपात (41%) और उच्च बेरोजगारी दर (32%) दोनों का सामना
करना पड़ता है, जो अधिक विवश श्रम बाजार और उच्च बेरोजगारी दरों को दर्शाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग मामूली रूप से
उच्च श्रमिक जनसंख्या अनुपात (42%) प्रदर्शित करता है, लेकिन फिर भी 33% के  उल्लेखनीय बेरोजगारी दर के  साथ
संघर्ष करता है।  सामान्य आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली 'अन्य' श्रेणी, कम श्रमिक जनसंख्या अनुपात (37%) और
उच्चतम बेरोजगारी दर 34% से जूझती है, जो एक जटिल रोजगार परिदृश्य को दर्शाता है।

प्रत्येक सामाजिक समूह के  भीतर सूक्ष्म चुनौतियों का समाधान करने के  लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता से
नीतिगत निहितार्थ उत्पन्न होते हैं। कौशल विकास, उद्यमिता और उद्योग-विशिष्ट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने वाली पहल
रोजगार क्षमता को बढ़ा सकती है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के  लिए। इसके  अतिरिक्त,
क्षेत्रीय असंतुलन को संबोधित करने वाली तथा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियां महत्वपूर्ण हैं।
सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना, शिक्षा में निवेश करना तथा समान अवसरों को बढ़ावा देना सभी क्षेत्रों में
बेरोजगारी दरों को कम करने में मदद कर सकता है। नीति निर्माताओं को प्रत्येक सामाजिक समूह की अनूठी
गतिशीलता के  अनुसार रणनीति बनानी चाहिए, जिसका लक्ष्य एक समावेशी तथा लचीला रोजगार बाजार बनाना है
जो भारत की आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सके ।



E. कानूनी संसाधन 
 
जनवरी 2022 तक, कु ल कार्यरत पुलिस बल में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 15.99 प्रतिशत (जनसंख्या में 16
प्रतिशत हिस्सेदारी के  मुकाबले), अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 11.77 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी
30.79 प्रतिशत है।

Figure 68

गुजरात और मणिपुर, अधिकारी और कांस्टेबल दोनों स्तरों पर अपने अनुसूचित जाति के  लिए आरक्षित भाग को पूरा
करने में आगे रहे, जबकि बिहार, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश अपने अनुसूचित जनजाति के  लिए आरक्षित भाग  को
पूरा करने में आगे रहे। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो राज्यों का प्रदर्शन अपेक्षाकृ त बेहतर रहा। कम से कम 9 राज्यों
(कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु  और के रल) ने अपने अन्य पिछड़ा
वर्ग के  लिए आरक्षित भाग को पूरा किया।

कु छ राज्यों में, अधिकारी और कांस्टेबल स्तर के  बीच आरक्षित समूहों की प्रतिशत हिस्सेदारी में बहुत अंतर है।
उत्तराखंड में, 19 प्रतिशत के  अनुसूचित जाति आरक्षण के  मुकाबले कांस्टेबल स्तर पर अनुसूचित जाति के  लिए
आरक्षित 98 प्रतिशत पद भरे गए हैं, जबकि अधिकारियों के  लिए यह सिर्फ  54 प्रतिशत है। उत्तराखंड में, अनुसूचित
जनजाति के  लिए 4 प्रतिशत आरक्षित पद के  मुकाबले कांस्टेबल के  132 प्रतिशत पद भरे गए, लेकिन अधिकारियों के
के वल 55 प्रतिशत। इसके  विपरीत, गोवा में कांस्टेबल (43 प्रतिशत) की तुलना में अधिकारी स्तर (110 प्रतिशत) पर
अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। आरक्षण लक्ष्यों को पूरा करने में असम और जम्मू और कश्मीर का
प्रदर्शन सबसे खराब रहा।



पूर्व AEI के  साथ तुलना
कु छ राज्यों की AEI रैंकिंग स्थिर रहते , अन्य राज्यों में 2021 और 2024 के  बीच काफी बदलाव देखने को मिले। आंध्र
प्रदेश ने सबसे बड़ी छलांग लगाई, जो सभी राज्यों में दसवें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया। इस बीच, तमिलनाडु  और
के रल जैसे जाने-माने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों ने लगातार उत्कृ ष्टता का प्रदर्शन करते हुए स्थान बदले। महाराष्ट्र
और तेलंगाना ने बीच में अपना स्थान बनाए रखा, हालांकि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा लगातार ऊपर चढ़ते गए। 

प्रतियोगियों के  एक करीबी समूह को कर्नाटक, गुजरात और पंजाब 2024 में 8वें स्थान पर बराबरी पर रहे, इस तथ्य से
पता चलता है। निचले स्तर की क्रम प्रतिष्ठा में काफी बदलाव हुआ, जिसमें राजस्थान, मिजोरम और उत्तराखंड जैसे
राज्यों ने गति पकड़ी। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित कु छ राज्यों की क्रम प्रतिष्ठा में गिरावट आई। कु ल
मिलाकर, 2024 की AEI क्रम प्रतिष्ठा भारतीय राज्यों के  बीच प्रगति और ठहराव की एक गतिशील तस्वीर पेश करती
है। जबकि कु छ ने प्रभावशाली प्रगति की है, दूसरों को अपनी स्थिति बनाए रखने या सुधारने में चुनौतियों का सामना
करना पड़ रहा है।



राज्य AEI 2021 AEI 2024 बदलाव 

गोवा क्रम प्रतिष्ठा 1 क्रम प्रतिष्ठा 1  

सिक्किम क्रम प्रतिष्ठा 2 क्रम प्रतिष्ठा 2  

आंध्र प्रदेश  क्रम प्रतिष्ठा 10 क्रम प्रतिष्ठा 3  

के रल क्रम प्रतिष्ठा 4 क्रम प्रतिष्ठा 4  

तमिलनाडू  क्रम प्रतिष्ठा 3 क्रम प्रतिष्ठा 5  

हिमाचल प्रदेश क्रम प्रतिष्ठा 5 क्रम प्रतिष्ठा  6  

हरियाणा क्रम प्रतिष्ठा 11 क्रम प्रतिष्ठा 7  

महाराष्ट्र क्रम प्रतिष्ठा 13 क्रम प्रतिष्ठा 8  

तेलंगाना क्रम प्रतिष्ठा 8 क्रम प्रतिष्ठा 8  

कर्नाटक क्रम प्रतिष्ठा 8 क्रम प्रतिष्ठा 8  

गुजरात क्रम प्रतिष्ठा 15 क्रम प्रतिष्ठा 8  

पंजाब क्रम प्रतिष्ठा 7 क्रम प्रतिष्ठा 9  

उत्तराखंड क्रम प्रतिष्ठा 16 क्रम प्रतिष्ठा 10  

मिज़ोरम क्रम प्रतिष्ठा8 क्रम प्रतिष्ठा 11  

राजस्थान क्रम प्रतिष्ठा18 क्रम प्रतिष्ठा 12  

त्रिपुरा क्रम प्रतिष्ठा19 क्रम प्रतिष्ठा 13  

अरुणाचल प्रदेश क्रम प्रतिष्ठा 13  क्रम प्रतिष्ठा 14  

छत्तीसगढ़ क्रम प्रतिष्ठा 17 क्रम प्रतिष्ठा 14  

पश्चिम बंगाल क्रम प्रतिष्ठा 20 क्रम प्रतिष्ठा 15  

मध्य प्रदेश क्रम प्रतिष्ठा 23 क्रम प्रतिष्ठा 16  

उड़ीसा क्रम प्रतिष्ठा 24 क्रम प्रतिष्ठा 16  

नागालैंड क्रम प्रतिष्ठा 11 क्रम प्रतिष्ठा 17  

असम क्रम प्रतिष्ठा 24 क्रम प्रतिष्ठा 18  

झारखंड क्रम प्रतिष्ठा 28 क्रम प्रतिष्ठा 18  

उत्तर प्रदेश क्रम प्रतिष्ठा 27 क्रम प्रतिष्ठा 18  

मेघालय क्रम प्रतिष्ठा 21 क्रम प्रतिष्ठा 19  

मणिपुर क्रम प्रतिष्ठा 21 क्रम प्रतिष्ठा 19  

बिहार क्रम प्रतिष्ठा 26 क्रम प्रतिष्ठा 20  

तालिका  4



कें द्र शासित प्रदेश  AEI 2021  AEI 2024 बदलाव 

लक्षद्वीप   क्रम प्रतिष्ठा 1  

चंडीगढ़ क्रम प्रतिष्ठा 1 क्रम प्रतिष्ठा 2  

दिल्ली क्रम प्रतिष्ठा 4 क्रम प्रतिष्ठा 3  

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह  क्रम प्रतिष्ठा 3  क्रम प्रतिष्ठा 4  

लद्दाख   क्रम प्रतिष्ठा 7  

पॉण्डिचेरी क्रम प्रतिष्ठा 2 क्रम प्रतिष्ठा 9  

दादरा और नागर हवेली क्रम प्रतिष्ठा 6  क्रम प्रतिष्ठा 5  

दमन और दीव क्रम प्रतिष्ठा 7 क्रम प्रतिष्ठा 6  

कें द्रशासित प्रदेशों के  बीच एईआई रैंकिंग के  परिदृश्य में 2021 और 2024 के  बीच एक आकर्षक फे रबदल देखा गया।
जबकि कु छ ने अपनी स्थिति बरकरार रखी, दूसरों ने प्रगति और प्रतिगमन दर्शाते हुए, उत्थान या अवरोह का सिलसिला
बनाए रखा।  चंडीगढ़ ने लक्षद्वीप के  साथ स्थान बदल लिया, अपने शीर्ष स्थान से वह दूसरे स्थान पर चला गया। दिल्ली
ने लगातार सुधार दिखाते हुए चौथे से तीसरे स्थान पर चढ़ाई की। हालांकि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक
स्थान नीचे खिसक गया, जिससे उनका तीसरा स्थान पॉण्डिचेरी को मिल गया, जिसने पांचवें से दूसरे स्थान पर
उल्लेखनीय छलांग लगाई। लद्दाख, एक अपेक्षाकृ त नया कें द्र शासित प्रदेश, क्रम प्रतिष्ठा में सातवें नंबर पर आया,
जिसने सूचकांक पर अपना स्थान दर्ज किया। हालाँकि, दमन और दीव ने अंडमान और निकोबार द्वीप की तरह ही
गिरावट दर्ज की है और वह एक पायदान नीचे छठे  स्थान पर आ गया है।

Table 5



●  राज्यों का प्रदर्शन जनसंख्या के  आकार और राज्यों तथा कें द्र शासित प्रदेशों के  क्षेत्रफल पर
भी निर्भर करता है, इसलिए इस वर्ष सूचकांक बड़े, मध्यम आकार के  और छोटे राज्यों के  प्रदर्शन
की तुलना करने में सीमित है।

●  आदर्श रूप से, राजनीतिक प्रतिनिधित्व अवसरों का एक महत्वपूर्ण समूह है, लेकिन इस पर
विचार नहीं किया गया है।

● पहुँच की परिभाषा “मांग पक्ष” को नहीं देखती है, जैसे कि “स्वीकार्यता” आयाम जो लोगों की
धारणा और नागरिकों द्वारा सेवाओं की उपयोगिता पर निर्भर करता है। यह आयाम आमतौर पर
गुणात्मक रूप से या एक समर्पित सर्वेक्षण के  माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो वर्तमान दायरे में
नहीं था।

●  डेटा के  एकत्रीकरण में विचलन हो सकता है जिसके  लिए अलग-अलग स्तर पर गुणात्मक
विश्लेषण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के  लिए, शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा के  लिए छात्रों
द्वारा औसत व्यय वहनीयता का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करता है और उप-सूचकांक की
गणना में इसे अन्य संके तकों के  साथ जोड़ने से रैंकिंग विकृ त हो सकती है।

●  AEI 2024 का लक्ष्य सबसे हाल ही में उपलब्ध डेटा प्राप्त करना है, हालाँकि प्रतिबंधों के
कारण उप-संके तकों के  लिए डेटा आयु में भिन्नता आई है। परिणामस्वरूप, मूल्यांकन में त्रुटि की
सम्भावना हो सकती है।

● AEI 2021 की तुलना में, कु छ उप-संके तकों की परिभाषाओं या कार्यप्रणाली में संशोधन हुए
हैं और साथ ही नए उप-संके तक जोड़े गए हैं, जिन्हें AEI 2024 के  साथ तुलना करते समय ध्यान
में रखा जाना चाहिए।

डेटा और कार्यप्रणाली 
की सीमाएँ



निष्कर्ष व अग्रिम पथ 

एईआई (AEI) 2024 भारत की विकास असमानताओं की सारगर्भित तस्वीर सामने रखता है। यह पाँच महत्वपूर्ण
स्तंभों, बुनियादी सुविधाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और कानूनी मदद की (अनु) उपलब्धता के  आधार पर राज्यों
और कें द्र शासित प्रदेशों को क्रम प्रतिष्ठित करता है।  गोवा और सिक्किम जैसे “अग्रणी” जहां अधिकांश क्षेत्रों में उत्कृ ष्ट
हैं, “आकांक्षी” और “प्राप्तिकर्ता” आम तौर पर पिछड़ जाते हैं।

एईआई (AEI) सकारात्मक बदलाव के  लिए एक शक्तिशाली उपकरण के  रूप में कार्य करता है। इसकी क्रम प्रतिष्ठा
पिछड़े राज्यों को अग्रणी राज्यों से सीखने के  लिए प्रेरित करती है, जबकि इसके  निष्कर्ष लक्षित नीतियों और हस्तक्षेपों
की आवश्यकता को उजागर करते हैं। महामारी के  बाद यह अति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि  
असमानताएँ बढ़ गई हैं। अत्यधिक वंचित लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना राष्ट्र की प्रगति के  लिए महत्वपूर्ण है अतः
उनकी आजीविका सुरक्षित करना तात्कालिक रूप से कें द्र बिंदु होना चाहिए। 

अपनी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के  लिए,  एईआई (AEI) अनुदैर्ध्य तुलना और उन्नति मूल्यांकन की सुविधा प्रदान
करते हुए सतत रूप से सुचारू रहना चाहिए।  संके तकों और कार्यप्रणाली का नियमित परिशोधन एक गतिशील भारत
की बारीकियों को पकड़ने की इसकी क्षमता को और मजबूत करेगा।
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